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 —  पूंजी  निर्गमित  किये जाने  की  अनुमति  मांगी
 के

 गई थी  ।

 १४  दिसम्बर  १९५३  प्राप्त  | स  पत्रों  में  से

 सदन  की  बैठक  डेढ़  बजे  समवेत  हुई
 में  कुल  १५.३  करोड़  रुपये  की

 महोदय  अध्यक्ष-पद  पर  आसीन
 पूंजी  निगंमित  किये  जाने  की  manta  मांगी

 गई  4.19  करोड़  रुपए  का  विदी

 प्रश्नों  के  मौखिक  उत्तर  विनियोजन  अन्तग्रंस्त  था  |

 पक्षों  निगमन
 (१)  उपरोक्त  में  निर्दिष्ट

 AS  श्री  एस०  एन ०  दास  निपटाये  आवेदनपत्रों  में  से  C8

 कया  faa  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करण  झा वंदन  जो  ४३.३  करोड़  रुपये  की

 कि  सन  ae  में  पंजी  निर्गमन  के  लिय  पूजी  के  निर्गमन  के  सम्बन्ध  में  स्वीकृत

 कितने  भझ्रावेदन  पत्र  प्राप्त  हुए  तथा  कितने  कर  लिये  गये  और २३ २३  जो  ३२.३

 निपटाये  गये  तथा  प्रत्येक  श्रेणी  में  कितनी  करोड़  रुपये  की  पंजी  के  सम्बन्ध  में  थे

 घन  राशि  श्रन्तग्रस्त  थी  ?
 स्वीकृत  कर  दिये  गये  |

 कितने  झ्रावेदन  पत्र  भारत  स्थित  (२)  उपरोक्त  में  नि

 समवादों  में  विदेशी  पूंजी  के  विनियोजन  प्राप्त  प्रा वंदन  पत्रों  में  से  ४५  oder

 के  सम्बन्ध  में  थे  कौर  उनमें  कितनी  aft Arts  जो  ३.२  करोड़  रुपये  की  विदेशी  पंजी  के

 अअन्तग्रे्त  थी  ?  विनियोजन  के  सम्बन्ध  में  थे  स्वीकृत

 कर  लिये  गये  ग्राम  ७  प्राप्त  जो  २० उनमें  से  कितन  आवेदन  पत्र

 स्वीकार  किय  गयें  तथा  कितने  स्वीकार  लाख  रुपय  की  विदेशी  प  जी  के  विनियोजन

 किये  गये
 ?  के  सम्बन्ध  में  स्वीकृत  कर  दिय  गये  |

 को  एस०  एन०  दास  :  में  ज्ञात  कर  सकता वित्त  उप मंत्रो  एम०  सी
 ०

 9 है  जनवरी  से  ३०  REAR  कि  क्या  नवीन  निर्गमनों  के  वास्तविक

 तक  २८५  अवसर  पत्र  प्राप्त  हुये  थे  जिनमें  विनियोजन  के  सम्बन्ध  में  श्रांकड  प्राप्य

 कुल  ६८.७  करोड़  रुपय  की  पूजी  निगमित  घौर  यदि  तो  पूजी  निगम  नियंत्रक

 किये  जाने  की  झलकती  मांगी  गई  थी  ने  कुल  जितनी  पूंजी  के  निर्गमित  किये  जाने

 उसी  अवधि  में  २१०  अ्रावेदन  पत्र  निपटाये  की  मंजूरी  दी  उसमें  से  कितनों  प्रतिदिन

 गये  जिनमे  कुल  ४७.४  करोड़  रुपये  की  पूंजी  वास्तव  में  जारी  की  गई
 ?

 581  P.S.D
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 श्री  एम०  सी०  शाह  :  न्रेमासिक  अ्रांकड़े  श्री  मेघनाद  साहा  :  क्या  माननीय  मंत्री

 श्राव्य  हें
 ।

 वे  पुस्तकालय में  मौजूद  हैं  ।  यह  सूचना  देने  की  कृपा  करेंगे  कि  भारत

 श्री  एस०  एन०  दास  :  क्या  कोई  में  जो  विदेशी  पूंजी  पहले  से  लगी  हुई  है

 एसी  व्यवस्था  भी  है  जिससे  ए  से  पूंजी  निर्गमन  उसमें  से  कितनी  wa  भारतीय  पूंजी  पतियों

 द्वारा  विदेशी  सार्थों  के  खरीदे  जानेके  कारण के  सम्बन्ध  में  जो  पू  जी  निर्गमन  नियंत्रण

 नियम के  क्षेत्र  में  नहीं  आता  है  wine  देश  से  बाहर  चली  गई  है  ?

 एकत्रित  किये  जा  सकें  ?  श्री  एम०  सो०  यह  मूल  प्रशन  से

 श्री  एम०  सो०  शाह  ऐसी  कोई  उत्पन्न  नहीं  होता  इसके  लिये  मुझे  सुचना

 व्यवस्था  नहीं  है  ।  चाहिये  |

 श्री  एस०  एन०  दाप  कुल  कितनी  ह  मेघनाद  साहा  में  ठीक  तरह  से

 पूंजी
 के  निगमित  किये  जाने  की  मंजूरी  दी

 गई  उसमें  से  कितनी  प्रतिशत  औद्योगिक
 अध्यक्ष  महोदय  wa  हम  अगला

 प्रयोजनों  के  लिये  अभिप्रेत  थी  कौर  कौन
 प्रश्न  लेंगे ।

 कौन  से  उद्योग  थे  जिनके  लिये  पूंजी  निगमन

 की  मंजूरी  दी  गई  ?  इंडियन  इंस्टोट्पूर  आफ़  टेक् तोलो जो

 श्री  एम०  Alo  शाह  :  नये  सेवायों  FCO,  थ्रो  एस०  एन०  दाप  :  क्या

 के  लिये  २२  wider  पत्र  थे  ।  ६६  झ्रावेदन  शिक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 जो  १२.३  करोड़  रुपये  की  पूंजी  के  क्या  इंडियन  इंस्टीट्यूट  आफ

 सम्बन्ध  में  बोनस  दायरों  के  लिये  थे  ।  १३  टैक्नोलोजी  का  औद्योगिक  प्रबन्ध  विभाग

 जो  ६.७  करोड़  रुपये  की  पूंजी  श्राफ  मेनेजमेंट )

 के  सम्बन्ध  में  ऋण-पत्रों  के  जारी  किये  जिसके  लिये  एक  शिक्षा  विशेषज्ञ  संयुक्त  राष्ट्र

 जाने  के  लिये  थे  ।  ६३  आवेदन  जो  ब्रिटेन  से  भ्रामंत्रित  किया  गया  पूर्ण  रूप

 १७.३  करोड़  रुपये  की  पूंजी  के  सम्बन्ध  में  से  संगठित  कर  दिया  गया  है  र  कार्य

 वर्तमान  समवायों  द्वारा  अतिरिक्त  पूंजी  कर  रहा है  ;

 के  निगमन के  लिये  थ  इस  विभाग  का  कार्यक्षेत्र  ्र

 क्षमता  क्या  हें  ;
 हमारी  नीति  यह  है  कि  जब  कभी

 कोई  आवेदन  पत्र  उद्योग  तथा  प्रशिक्षण  के  लिये  कुल  कितने

 विनियमन  )
 अधिनियम  के  अन्तर्गत  व्यक्ति  दाखिल  किये  गये  हे  ;

 सूचित  उद्योगों  के  सम्बन्ध  में  दिया  जाता  क्या  इस  में  दाखिला  सं बं साधारण

 है  और  वह  भारतीय  समवाय  शअधिनिमय
 के  लिये  खुला  है  ;  तथा

 के  उपबन्धों  के  अनुसार  होता है  तो  उस  पर  यदि  तो  दाखिले  के  निर्देश

 ही  मंजूरी  दे  दी  जाती  है  ।  जहां  तक  ग्रहण
 तथा  शर्तें  क्या  हें  ?

 उद्योगों  का  सम्बन्ध  हम  औद्योगिक  विकास

 के  लिये  पंचवर्षीय  योजना  में  निर्धारित  प्राकृतिक  संसाधन  तथा  वैज्ञानिक

 संघान  उपमंत्री  के०  डी०
 सिद्धान्तों  का  करते  हें  ।  जो  भ्रावेदन

 पत्र  इन  दोनों  वर्गों  के  श्रतिरिवत  होते  हैं
 से  mitra  जानकारी  देने

 वे  स्वीकार  कर  दिये  जाते हैं  |  वाला  एक  विवरण  सदन  पटल  पर
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 जाता  है  ।  परिशिष्ट  ४,  अनुभव  समिति  के  सदस्य  कौन

 संख्या  ¥i9]

 श्री  एस०  एन०  दात  में  ज्ञात  कर  जो  के०  डोर  मालवीय  मेरे  पास  यहां

 पुरा  ब्योरा नहीं  है  । सकता  हूं  कि  इस  इंस्टीट्यूट  में  औद्योगिक

 सबन्ध  विभाग  खोलने  में  कितना  समय  लगेगा  ?  थो  एस०  एन०  दास  में  ज्ञात  कर

 न् ५. (ह  के०  डॉ०  मालवीय  आद्योगिक  सकता हूं  कि  क्या  विभागाध्यक्ष के  पद  के  लिये

 प्रबन्ध  अध्ययन  विभाग  gt  रूप  से  संगठित
 विज्ञापन  भारत  में  ही  निकाला  गया  है  या

 विदेशों  में  भी  निकाला  गया  है
 ?

 कर  लिया  गया  परन्तु  wat  हमें  कोई

 श्री  के०  डो०  मालवीय  जी  नहीं  ।
 नहीं  मिल  सका है  ।  हम  इस

 पद  के  लिये  बाहर  से  कोई  विशेषज्ञ  बुलाने  इसका  विज्ञापन नहीं  निकाला  गया है  ।

 ककी  कोशिश कर  रहे  हें  ।  हम  स्वयं  ही  किसी  व्यक्ति  को  चुनने  का

 प्रयत्न कर  रहे  हें  ?
 शो  एस०  एन०  दात  ग्राम  जनता

 थ्रो  मुनि स्वामी  :  में  ज्ञात  कर  सकता
 के  दाखिले  के  सम्बन्ध  में  किये  गये  उपबन्ध

 हूं  कि  क्या  इस  इंस्टीट्यूट  में  सब  के  सब
 का  निर्देश  करते  में  जान  सकता  हूं  कि

 am  इन्स्टीट्यूट  में  जनसाधारण  में  से
 श्रजार झ्ौर उपकरण प्रौर  उपकरण  हमारी  सरकार  द्वारा

 ही  खरीदे  गये  थे  या  विदेशों  की  किन्हीं  संस्कारों किसी  व्यक्ति  को  दाखिल  किया  गया  है  ?

 द्वारा  बिना  मूल्य  प्राप्त  हुये  थे
 ?

 श्री  के ०  डो०  मालवीय  :  यद्यपि
 थ्रो  Fo  डो०  मालकोश  :  वे  अधिकांश

 भ्रध्ययन  के  लिये  जन  साधारण  को
 रूप  से  खरीदे  गये  थे  ।

 अवसर  दिया  जाता  तथापि  हम

 उन  व्यक्तियों  को  ही  श्रीमान  देते  विश्वविद्यालय  विकास  योजना

 हें  जो  पहल  से  ही  किन्हीं  उद्योगों  अथवा  EERE,  को  एस०  एन०  दास

 अन्य  संस्थाओं  में  सेवामुक्त  क्योंकि  क्या  शिक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 इस  प्रकार  के  म्रध्ययन  से  ऐसे  व्यक्तियों  द्वारा  कि  क्या  केन्द्रीय  तथा  aa  विश्वविद्यालयों

 लाभ  उठाये  जाने  की  अधिक  सम्भावना  द्वारा  प्रस्तुत  योजनाओं  पर  सरकार  ने

 है  ।  वर्षीय  योजना  के  ग्रन्तगंत  या  अन्यथा  विचार

 किया है  ? सरदार  हुक्म  सिह  :  भाग  में

 निर्दिष्ट  विशेषज्ञ  प्रारम्भ  में  छः  मास  के  लिये  यदि  तो  सरकार  द्वारा

 बुलाया  गया  था  |  क्या  कर्ब  वह  वापस  चला  अनुमोदित  तथा  स्वीकृत  विकास  योजनाकारों

 गया  है  या  उसके  कार्यकाल  में  वृद्धि  कर  दी  की  मुख्य  बातें  क्या  हें  ?

 गई  केन्द्रीय  सरकार  कितना  अ्रावतंक

 को  के ०  डी०  मालवीय  :  वह  यहां  बीमार  तथा  अ्रनावतंक  व्यय  वहन  करेगी  ?

 qs  गये  थे  और  उन्होंने  यहां  और  शरीक
 प्राकृतिक  संसाधन  तवा  वैज्ञानिक

 रहना  पसन्द  नहीं  मास  समाप्त
 अनुसंधान  उप मंत्रो  के ०  डी०

 m ata  पर  वह  वापस  चले  गये  |
 से  एक  विवरण  सदन  पटल  पर

 श्री  एन०  एम ०  में  ज्ञात  कर  रखा  जाता  है  ।  [  देखिये  परिशिष्ट  ४,

 सकता  हूं  कि  इस  इंस्टीट्यूट  की  शासिका  बन्ध  संख्या  ¥é]
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 को  एस०  एन०  दास  :  प्र तके भाग के  भाग  प्रस्तुत  की  कई  हें  और  उनमें  से  कितनी  मध्य

 के  उत्तर  के  प्रसंग  क्या  में  केन्द्रीय  भारत  में  क्रियान्वित की  जायेंगी  ?

 विश्वविद्यालयों  तथा  अन्य  विश्वविद्यालयों  के
 दिक्षा  व  प्राकृतिक  संवाधन

 सम्बन्ध  म  अलग  आकड़  जान  सकता  निकਂ  अनुसन्धान  मंत्रो

 इस  वक्‍त  तो  इसका  जवाब  नहीं  दिया  जा

 श्री  के०  डो०  मालवीय :  उत्तर  में  जो  सकता  ||

 राशि  बताई  गई  है  उसका  ब्योरा  इस  प्रकार  अध्यक्ष  महोदय  वहू  सूचना  चाहते
 ।  अखिल  भारतीय  टेक्निकल  शिक्षा  परिषद

 ह  ।
 १४  टेक्निकल  संस्थाओं  को  जिनका

 शो  जेंठालाल  जोशो  क्या  सरकार बतक  व्यय  ८४५,३८,००० रुपये  श्रावस्ती

 व्यय  2Y, 22,000  रुपये  था  का  विचार  कालेज  शिक्षा  को  हमारी

 दियें  जाने  की  सिपारिश  की  थी  ।  योजना
 शिक्षा  प्रणाली में  एकरूप  स्तर  स्थापित  .  करने

 के  अ्रन्तगंत  उन्हें  ऋण  तथा  अज़ीम  धन के  के  लिये  उसे  ग्लानि  देखरेख  में  तथा  नियंत्रण

 रूप  में  १७  लाख  रुपये  दिये  जायेंगे  |  में  ले  लेने  काहे ?

 वर्षीय  योजना  के  श्रन्तगंत  टेक्निकल  दिक्षा  को  के०  Sfo  मालवीय  :  यह  इस  प्रशन

 के  faq  G,2X0,000  रुपये  भझ्रनावतंक  व्यय  से  उत्पन्न  हीं  होता  है  ।

 केरूप  में  मंजर  किय  गय  हैं  ;  झोंक  व्यय

 कच्चे  साल  का  पर् या लोकन या  ऋण  के  रूप  में  कुछ  नहीं  दिया  जायेगा |

 उच्च  वैज्ञानिक  दिक्षा  ate  अ्रनसंधान  के
 *८९६.  श्री  नागेश्वर  प्रसाद  सिन्हा

 =

 लिये  9¥,52%,€00  रुपय  अनावश्यक  और  क्या  प्राकृतिक  संसाधन  तथा  वैज्ञानिक

 3E, 900  रुपये  आवतंक व्यय के रूप व्यय  के  रूप  में
 अनुसंधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 मंजूर  किये  गये  हें  ।  ऋण  के  रूप  में  दिये  जाने  कि  क्या  बिहार  में  भारत  के  दुलर्भ  खनिज

 लिये  कुछ  मंजूर  नहीं  किया  गया  है  ।  पर् या लोकन  एकक  द्वारा  कच्चे  माल

 साहित्यक  विषयों  के  लिये
 का  पर्यालोकन किया  जा  रहा  है

 भ६,४५८,०००  रुपय  श्रावक व्यय  तथा  क्या  बिहार  में  किसी  दुर्लभ

 24,%%,000  रुपये  अबतक  व्यय  के  रूप
 खनिज  पदार्थ  का  पता  चला  ?

 में  दियें  जाने  के  लिये  मंजर  किये  गये  हूं  ।

 प्राकृतिक  dara  तथा  वैज्ञानिक
 श्री  एस०  एन०  दास  क्या

 संघान  उप मंत्रो  न् (श्रो  कें ०  डी०  :

 भारती  में  मध्य  तथा  सुदूर  पूर्व  की
 तथा  जी  हां

 विदेशी  भाषाओं  के  meta  के  लिये

 विधायें  प्रदान  करने  की  योजना  स्वीकार  श्री  नागवर  प्रसाद  सिन्हा  पिछलें

 ली  गई  है
 ?

 सत्र  में  पुछ  गये  मेरे  एक  तारांकित  प्रशन

 के  उत्तर  में  माननीय  मंत्री  ने  यह  बताया
 श्री  के०  डी०  मालवीय  विशेष  रूप

 था  कि  बिहार  में  यूरेनियम  के  बड़े  निक्षेपों

 से  इस  बात  के  बारे  में  में  इस
 समय  कुछ

 का  पता  लगा  है  ।  कया  में  जान  सकता  हुं
 नहीं कह  सकता  ।  इन  निक्षेपों का  पता  बिहार  के  किस  हिस्से

 श्री  रामलाल  ब्रास  आगरा  किस  जिले  तथा  कितनी  मात्रा मात्रा

 विद्यालय  द्वारा  कितनी  विकास  योजनायें  लगा  है
 ?



 र४०९  मौखिक  उत्तर  १४  दिसम्बर  १९५३  नामक  उत्तर  १४१०

 श्री  के०  डी०  मालवीय  बिहार  निवारक  निरोध  अधिनियम  के  अंतगर्त

 शक  बड़  इलाके  में  रेनियम  तथा  बेरीलियम  अपोल

 के  होने  का  पता  चला  परन्तु  इस  समय

 ae  कहना  कि  यूरेनियम  किस  स्थान  पर
 ¥#2U9  बना  नागवर  प्रसाद  सिन्हा

 क्या  गृह-कार्य  मंत्री  यह  बताने  की

 पाया  गया  है  उचित  नहीं  होगा  ।
 कृपा  करेंगे  कि  सन  PEXR  के  निवारकਂ

 सरदार  हुक्म  सिह  कया  केवल  निरोंध  विधेयक  के

 पर्यालोकन ही  किया  गया  है  या  जहां तक  श्रन्तगंत  कितने  मामल  इस  समय  तक

 यूरेनियम  का  सम्बन्ध  है  कोई  पूर्वेक्षण  भी  उच्चतम  न्यायालय  में  गये  हें
 ?

 किया गया  है  ?  कितने  ऐसे  मामलों  में  निम्न

 श्र  के०  डो ०  मालवीय  :  कछ  क्षेत्रों में  न्यायालय  का  निर्णय  यथावत  रखा  गया

 रेनियम  व  बेरिलियम  की  ठीक  ठीक  मात्रा  तथा  कितने  मामलों  में  वह  रह  किया  गया  ?

 का
 पता

 लगाने  के  उद्देश्य  पूर्वेक्षण  कार्य

 कया  जा  रहा  है  ।
 गह-काय  उप मंत्रो

 निवारक  निरोध

 को  बो०  एस०  मति  में  ज्ञात  कर  सकता
 अधिनियम  FEY  के  लागू  होने  के  समय

 हूं  कि  कया  चित्तूर  जिले  में  जो  पहले  मद्रास  से  अर्थात  ३०  PERR  से

 में  था  लग्र  सन्स  सारा  से
 १६५३  तक  ३३४५  मामल  इस

 कहा  जाता  है  कि  वहां  सोना  पाया  जाता  है  अधिनियम  के  अ्रन्तगंत  उच्चतम  न्यायालय

 पर् या लोकन किया  गया  है  ?  के  समक्ष  प्रस्तुत  किय  गय  |

 अध्यक्ष  सोना  ?
 ७४  मामलों  में  निरोध  श्राज्ञाश्षों

 श्री  Fo  डॉ०  सोवियत  :  सोने  का  को  यथावत  रखा  गया  तथा  ८३  मामलों  में

 नियम  या  बेरीलियम  से  कोई  ताल्लुक  नहीं  इसे  te  कर  दिया  गया  |  भारत  सरकार

 है  ।  को  इस  सम्बन्ध  में  कोई  सुचना  नहीं  कि  इन

 से  कितने  मामले  उच्च  न्यायालयों  के
 डा०  राम  सुभग fag:  बिहार में  जो

 सव
 किया  गया  है  वह  किन  जिलों  में  gar

 फैसलों के  विरुद्ध  अपीलों के  रूप  में  प्रस्तुत

 कौर  कहां  कहां  रेनियम  पाया  गया  है
 ?  किये  गये  थे  ।  हो  सकता  है  कुछ  मामल

 संविधान  के  श्रनच्छेंद ३२  के  श्रन्तगंत  सीधे
 श्री  के०  डी०  मालवीय  नथ, “५  तभी

 ही  उच्चतम  न्यायालयों  के  समक्ष  प्रस्तुत

 कहा  कि  किन  जिलों  में  यूरेनियम  की  यह
 किये गये  हों  ।

 लम्बी  लकीर  पाई  गई  है  इसका  बताना  बहुत

 युक्तिसंगत  नहीं  होगा  ।  इसके  अ्रतिरिक्त  १५  PEYR

 को  २०  मामले  शभ्रनिर्णीत  पड़े  थे  तथा  cA श्रीमती  कमलेन्दुमति  शाह  देश के

 किन  अन्य  भागों  में  पर्यालोकन  किया  गया
 मामलों  में  राज्य  सरकारो  थै  निरोधज्ञाय

 वापस ले  ली  थीं है  या  किया  जा  रहा  है
 ?

 श्री  के ०  डी०  मालवीय :
 जहां

 कहीं
 श्री  नागवार  प्रसाद  सिन्हा  उत्तर

 दि  | भी  भूतत्वीय  विशेषज्ञ  यह  समझते  हैं  के  भाग  से  जेसा  कि  उत्पन्न  होता  है

 इन  खनिज  पदार्थों  के  पायें  जाने  की  सम्भावना  ३३४५  मामले  उच्चतम  न्यायालय  के  समक्ष

 है  ।  प्रस्तुत  हुये  थे  ।  मं  जान  सकता हूं
 कि  क्या
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 परामशंदात्री  पषऋ  उन  Ray  मामलों  सरकार  वहां  म्रन्तर्राष्ट्रीयਂ

 पर  पुर्निवचार  किया  था  ?  सेनिक  तपश्चरण  संघटन  प्रमापों  के  अ्रनुसार

 तीब्र  प्रकाश  सम्बन्धी  सुविचारो ंको अध्यक्ष  महोदय :  at  बिचार  से

 माननीय  मंत्री  ने  पहले  ही  इस  सम्बन्ध  में
 कराने  की  प्रस्थापना  करती  है  ।

 एक  टिप्पणी  परिचालित  की  हुई  है  ।  श्री  टी०  बी०  विट्ठल  राव  :  में  ज्ञात

 कर  सकता  हुं  कि  क्या  यह  तथ्य श्री  यह  मामला

 है  कि  पर्याप्त  प्रकाश  सुविधाओं  का  प्रदान
 चर्चा  के  लिये  प्रस्तुत  हो  रहा  है  ।

 गत  चार  वर्षों  से  निलम्बित था  ?
 श्री  ato  जी०  देशपांडे  में

 जान  सकता  हूं  कि  दिल्ली  राज्य  की
 सरदार  जी  श्रीमान, ०७

 गत  चार  वर्षों  से  यह  निलम्बित  नहीं से  प्रत्यक्षीकरण  सम्बन्धी  कितनी

 याचिकायें  उच्चतम  न्यायालय  के  बहुत  बाद  को--  १९५३

 कमांडर  गालपिन  द्वारा  उठाया  गया  था
 प्रस्तुत  की  गईं  तथा  कितने  मामलों  में  बन्दियों

 की  मुक्ति  के  आदेश  जारी  किये  गये  ?  श्री  जोखिम  आल्वा  :  के ०  एल०

 श्री  जहां  तक  दिल्‍ली  राज्य
 दुर्घटना  बम्बई

 में  सन्‌  gave F ge में  हुई  थी
 ॥

 में  जानना  चाहता  हूं  सन्‌  १९४९  से  लेकर

 का  सम्बन्ध  उसके  २८  मामले  उच्चतम

 न्यायालय  के  समक्ष  थे  ।  पांच  मामलों  में
 नैब  PEYR  सरकार  ने  हमारे

 अड्डों  को  मौसिम  सम्बन्धी  प्रकाश
 निरोधाज्ञायें  यथावत्  रखी  तथा  १३

 मामलों
 में  रह  कर

 दी
 गई

 ।  १०
 erat  तथा  धावन  पथ  सम्बन्धी  सुविधाओं

 से  सुसज्जित  करने  के  लिये  क्या  कार्यवाही
 बन्द  उच्चतम  न्यायालय  के  फैसले  के  पूर्व

 की  है  ।

 ही  राज्य  सरकार  द्वारा  मुबतला  कर  दिये  गये
 a

 |
 सरदार

 मर्जी
 या

 :
 में  इसका  वैसे  ही थ

 उत्तर  दे  रहा  हूं  ।  इस  प्रश्न  का  सम्बन्ध

 पालम  हवाई  अड्डा  संचरण  मंत्रालय  से  परन्तु  कुछ  सुधार

 *८९८.  श्री  टी०  बो०  विट्ठल
 किये  गये  हें  |  पुरानी  गुल-नेक  प्रकाश  व्यवस्था

 के  स्थान  पर  हम  ने  एक  स्थान  से  दूसरे  स्थान क्या  रक्षा  मंत्री  यह  बतलाने  की  कृपा

 करेंगे कि  क्या  यह  तथ्य  कि  पालम  हवाई
 पर  ले  जाये  जान  वाली  विद्युत  प्रकाश  प्रणाली

 को  लागू  किया  उस  से  स्थिती  ae
 च  का  उपयोग  करने  वाली  एयर  लाइन

 कम्पनीज़ नें  यह  शिकायत की  है  कि  प्रकाश  सुधर  गई  है  परन्तु  फिर  भी  वह

 स्तर  तक  नहीं  सकी  है  ।  जैसा  कि  मेंने नथी  सुविचारों  की  भ्रपर्याप्ता
 के

 कारण

 वायुयान  चालकों  को  वहां  उतरने  में  बड़ी
 निवेदन  हम  श्रावश्यंक  कायंवाही

 कठिनाई  हो  है  ?  कर  रहे  हैं  ।

 यदि  ऐसा  तो  सरकार  इस  श्री  टी०  बी०  बिट्ठल  राउ  में  जान
 ~

 मामले  में  क्या  कुछ  कार्यवाही  का  सकता  हुं  कि  संचरण  मंत्रालय  कब  से  इस

 विचार  रखती  है  ?  हवाई  ५  को  कार्यभार  संभालेगा

 रक्षा  उपमंत्री  मजीठिया  ::  अध्यक्ष  महोदय  :  यह  प्रश्न  संचरणः

 जी  1. ||  ।  मंत्रालय  ले
 पूछा  जाना  चाहिये  ।
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 प्री  टी  ०  नें  कारणों  की  निरंतर  जांच  tar  पुनरीक्षण बिट्ठल  यह  रक्षा

 मंत्रालय  के  प्रधान  है  तथा  इसे  संचरण  मंत्रालय
 कया  जाता  रह  ।

 को  हस्तांतरित  किया  जाना  है  |
 श्री  दाभी  :  मं  जन  सकता  कि  की

 सरदार  TTA,  sat  कि  गई  कार्यवाही  कहां  तक  सफल  fag  हुई  है

 mitt  ठीक ही  कहा  यदि  fe  इस  श्री  कार्यवाही  अरब  कार्यान्वित

 wet  को  वह  संचरण  मंत्रालय  से  पूछेंगे  तो  के  अ्रन्तिम  स्तर  पर  है  ।

 उन्हें  इस का  समुचित  उत्तर  मिलेगा  |

 कुमारी  नौ  में  जान
 सकती

 प्रशासनिक  विलम्ब  हूं  कि  कितने  मामले  भ्रनिर्गीत  पड़े  हूं  तथा

 कितनी  देर  से  अ्रनिर्णीत  पड़े  हे
 ?

 ८९९,  को  दाभी  क्या  महू-काय

 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  शो  दारो  :  क्या  यह  तथ्य  नहीं  कि  कई

 मामलों  में  लाईसेंस दारों  को  अ्रावद्यक
 क्या  यह  तथ्य  है  कि  योजना  प्रयोग

 की  समिति  के  शभ्रनसार  लोक  प्रशासन  में
 मिट  देने  में  बिलम्ब  होने  के  कारण  लोगਂ

 सम्बन्धित  अधिकारियों  को  रिश्वत  देने  के
 भ्रष्टाचार  का  एक  मुख्य  कारण  मामलों

 लिये  विवश  हुये  हूं
 ?

 के  निपटारे  में  विलम्ब  होना  तथा

 श्री  दातार  :  मझे  इसकी  जानकारी  नहीं
 यदि  यह  तथ्य  तो  सरकार

 न
 ~

 प्रशासन  की  विभिन्न  meant  म  ma  महोदय  :  शांति  ।

 इसके  उन्मूलन  के  विषय  में  क्या  कार्यवाही
 श्री  नाना दास  मं  जन  सकता

 की  है
 ?

 कि  यह  सभी  उपाय  कंब  से  लागू  होंगे

 गह-किये  उपमंत्री  दातार )  (#)

 जी  हां  ।  प्रथम  पंचवर्षीय  योजना  में  यही
 श्री  यह  कुछ  ही  दिनों  में  लागू

 होंग े। सम्मति  प्रकट  की  गई  है  तथा  सुझाव  दिया

 गया  है  कि  प्रत्येक  संघटन  में  विलम्ब  के  कारणों  पप्पू  के  लिये  निर्वाचक  नामावली

 का  ध्यान  पूर्वक  परीक्षण  जाये  तथा
 FRR  श्री  अजित  क्या  राज्य

 ग्रावर्य॑क  कार्यवाही  की  जाये  |
 मंत्री  यह  बताने  की  क़्या  करेंगे

 योजना  में  यह  भी  सिपारिश
 क्या यह  तथ्य  है  कि  पैप्सू  के  प्रगामी

 की  गई  है  कि  एक  संघटन  तथा  उपाय  विभाग
 साधारण  निर्वाचन  की  निर्वाचक  नामावलियों

 स्थापित  किया  जाये  तथा  निरीक्षण  के  लिये
 प्रकाशित  कर  दी  गई  ह  ;  तथा

 एक  नियमित  प्रणाली  होनी  चाहिये  |  संघटन

 तथा  उपाय  विभाग  स्थापित  करने  का  पहले
 यदि  तो  यह  कब  प्रकाशित

 की  जायेंगी  ?

 ही  निर्णय  किया  जा  चका  है  ।  कार्यालय

 निरीक्षण की  एक  प्रणाली  भी  प्रारम्भ  की  गृह-काय  तथा  राज्य  मंत्री  काटजू  )

 गई  है  ।  संघटन  तथा  उपाय  विभाग  का  तथा  पप्पू  सरका

 नवाचार यह  गतंव्य  होगा  कि  वह  इस  बात  का  सुनिश्चय  ने  अन्तिम  रूप  से  तयार  की  गइ

 करे  कि  ऐसे  निरीक्षण  कार्य  क्रमबद्ध  रूप  से  नामावली  को  कल  अर्थात  १५  दिसम्बर

 तथा  ठीक  तरह  से  किये  जायें  ।  इसका  काम  X43  को  प्रकाशित  करने  के  सम्बन्ध

 यह  देखना  भी  होगा  कि  विलम्ब  क्रोने  +  eH]  पूरी  कर  ली  है  ।
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 ai  अजित  श्रीमान  ्  |  wey  प्रयोजनों  के  लिये  उपयोग  में  लाया

 में  चुनाव  कराये  जाने  का  दिनांक  ज्ञात  कर  जा  सकता  है  ?

 सकता  हुं
 ?

 शी  के०  डा०  मालवीय :  हमले  पहले
 ~

 डा०  मं  इस  सम्बन्ध  में  कल  ही  कुछ  पूछ  ताछ
 की  है  तथा  हमारे  विश्लेषकों

 या  परसों  एक  घोषणा  करने  की  आशा
 नगा

 ने  हमें  सुचना  दी  है  कि  इस  प्रकार  का  पत्थर
 त्  ।  चुनाव  फरवरी  के  जगत  में  का  कोई  विशेष  उपयोग  नहीं  किया  जाता

 किसी  समय  कराये  जायेंगे  |  है  ।  केवल  कुछ  मामलों  में  इसका  निर्माण

 वस्तु  के  रूप  में  उपयोग  का  जाता  है  ।
 श्री  अजित  सिह  में  जान  सकता  हूं  कि

 सरकार  को  कितनी  अपत्तियों  तथा  दावे  श्री  अजित  fag :  में  जान

 प्राप्त  हुये  हूं  तथा  उन  पर  क्या  कार्यवाही  सकता  हूं  कि  इस  लचीले  पत्थर  की

 की  गई  ?

 डा०
 मुझे  इस  प्रश्न  के  लिये  श्री  के०  डो०  मालवीय  :

 पूर्वे  सुचना  चाहिये  |  मुझे  इसकी  जानकारी नहीं  है  ।

 लव बोला  पत्थर
 थोक  मलय  देशनांक

 *e oY,  सरदार  हुक्म  fag:  क्या  FQ ok,  श्री  एस०  Ato  सामन्त  :  कया

 प्राकृतिक  संतान  तथा  अनुसंधान  वित्त  मंत्री  सन्‌  १९५३  की  प्रथम  तथा  द्वितीय

 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  तिमाही  में  भारत  में  रहे  थोक  मूल्यों  के  देशनांक

 को  बताने  की  कृपा  करेंगे  ?
 क्यो  पेप्सू  राज्यਂ  के  महेन्द्रगढ़  जिले

 में  कोई  पत्थर  पाया  जाता  वित्त  मंत्री  के  सम भास वितर  (att  ato

 TAT  आर ०  अपे क्षित  सूचना  देने

 )  क्या  इसका  किसी  कार्य  विशेष  वाला  एक  विवरण  सदन  पटल  पर  रखा  जाता

 है  ।  दिखाये  परिशिष्ट  BHATT  संख्या  ४९] के  लिये  उपयोग  किया  गया  है  ?

 प्राकृतिक _  संसाधन  तथा  वैज्ञानिक  श्री  एस०  सो०  A  जान  सकता

 संधान  उपमंत्री  के०  डी०  :  हूं  कि  सरकार  की  ग्रायात  निर्यात  नीति  का

 देशनांक  मूल्यों पर  कितान  प्रभाव  पड़ता है  ? जी  a

 जी  नहीं  ।  खनिज  carat  को  श्री  बो०  आर ०  भगत
 :  मूल्य  देशनांक

 उपयोग  में  लाने  का  भार  राज्य  सरकारों  की  के  लिये  कई  बातें  जिम्मेदार  होती  हें

 जिम्मेदारी  है  ।  पेप्सू  सरकार  ने  सुचना  दी  यह  कहना  कि  की  नीति  को

 कि
 उक्त

 उपयोग
 अभी  किसी

 भीਂ  इस  पर  कितना  कुछ  प्रभाव  पड़ा  है  कठिन है  ।

 कार्य बिशेष  के  लिये  इस  समय  नहीं  निकाला  परन्तु  जैसा  मेंने  निवेदन  किया  इसके

 गया  कला  की  विलक्षण  वस्तु  के  अलावा  लिए  सरकार  की  ऑ्राधिक  नीति  से  सम्बन्धित

 इसका  कोई  व्यवसायिक  उपयोग  मालूम  नहीं  अन्य  कई  तथ्य  भी  इसके  लिए  जिम्मेदार  हें  |
 a
 ह् ्य  |

 श्री एस  सो०  में  जान

 सरदार  हुक्म  क्या  राज्य  सरकार  सकता हूं
 कि

 क्या  सरकार
 नें  इस  श्रवण  के

 अथवा  केन्द्र  सरकार  इस  बात  को  माप जाच
 लिए  विदेशों  के  झ्राथिक  देशनांक  मूल्यों  के

 करने  का  विचार  रखती  हे  कि  इसे  किन  किन  साथ  इसकी  तुलना  की  है
 ?
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 श्री  बो०  आर०  भगत  :
 एक  सेंट्रल  बेक  प्राकृतिक  संचालन  तथा  वैज्ञानिक

 होने  के  नाते  मूल्य  स्थिति  का  रिजर्व  बैंक  द्वारा  संधान  उप मंत्रो  Fo  डो०  :

 निरन्तर  रूप  से  श्रष्ययन  किया जा  रहा  है  ।  जी  नहीं  ।

 तथा  अपने  अध्ययन के  एक  भाग  के  रूप  seq  नहीं  उठता  ।

 में  सदैव  ही  एसी  तुलना  करना  उस  का
 श्री  भक्त  क्या  में  जान  सकता

 सामान्य  कतेंव्य  है  ।
 हूं  कि  किसी  are  संस्था  ने  भी  गवर्नमेंट  के  पास

 श्री  सन्‌  १९५३  के  प्रथम  इस  प्रकार  का  कोई  झ्रावेदन पत्र
 भेजा  है  कि

 mate  में  थोक  मूल्य  देशों  में  निरन्तर  रूप  उसे  भी  सहायता दी  जाय  ?

 से  वृद्धि  हुई  है
 ।

 में  इस  वृद्धि  का
 श्री  Fo  io  मालवीय  जी  हा ंt

 कारण  जान  सकता  हूं  ?
 जो  सुचना  हमारे  पास  है  उस  से  में  यह  कह

 श्री  बी०  आर०  जसे  कि  मेंने  सकता  हुं  कि  एक  ग़ैर  सरकारी  संस्था  दार्जीलिंग

 निवेदन  किया  इस  वृद्धि  का  ठीक  ठीक  कारण
 में  कायम  की  जा  रही  है  ।  तेजसिंह प्रौढ़  ग्लैथर्ड

 बताना  कठिन  है  ।  एक  कारण  सम्भवतः  जो  स्विस  माउटेनिर्यारग  स्कूल  के  विशेषज्ञ

 सन्‌  १९५२-५३  में  कुछ  जसे  वह  मिल  कर  एक  योजना  बना  रहे  हें  ।

 fe  मूंगफली  तथा  चाय  का  कम  केन्द्रीय  सरकार  wie  प्रादेशिक  सरकार  भी

 aq  होना  है  |  दूसरा  कारण  आयात  इस  में  सहायता करने  वाली  हैं  ।

 मं
 ~

 हुई  कमी  कपड़े  डा०  एम०  TAO  दास  :  क्या  में  जान
 की  मांग  के  कारण  निर्यात में  हुई  वृद्धि  है

 सकता  हूं  कि  इस  संस्था  को  स्थापित  करने  के
 awa इस  के  परिणामस्वरूप  कुछेक  वस्तुझ्नों  लिये  केन्द्रीय  सरकार  कितना  wares  देगी  ?

 के  सट्टे  में  व्यापारियों  द्वारा  पुनः  दिलचस्पी
 को  के ०  डोर  मालवीय  :  mt  कोई

 tt  जानी  है  ।  तो  यह  सारी  बातें  मूल्य  वृद्धि  के

 विनिश्चय नहीं  किया  गया  है  ।
 लिए  जिम्मेदार  होंगी  ।

 areal  atta  परियोजना
 मुहीउद्दोन  क्या  सरकार  बाट

 तथा  मूल्य  वर्ष  में  परिवहन  करके  थोक  मूल्य  नें  ९०८,  डा०  Uo  एम०

 देशनांक  का  पुनरीक्षण  करने  का  विचार  ब्या  वित्त  मंत्री  तारांकित  प्रश्न  संख्या  १४०४,

 रखती है  ?  जिसका  उत्तर  १७  FEXR  को  दिया

 श्री  ato  आर०  भगत  का  निर्देश  करके  यह  बताने  की  कृपा

 श्रीमान  ।  करेंगे

 पिता  रोहण  स्कूल
 क्या  चन्दी  शोधन  परियोजना

 के  लिये  भ्रपेक्षित  यंत्र  के  लिये  काडर  दिया
 FQ ol,  डा०  एम०  एम०  क्या

 गया  तथा

 शिक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  :

 यदि  तो  मशीनों  के  पहुंचने
 क्या  दार्जीलिंग  में  एक

 की  कब  area  है  ?

 रोहण  जिस के  मुख्य  शिक्षक  श्री
 वित्त  उपमंत्री  ए०  सी०

 तेनसिह  खोलने  की  कोई  योजना  सरकार

 के  पास  भराई  है  ;  तथा  श्रीमान  ।

 यह  मशीनें  निर्माताओं  द्वारा  तीन यदि  तो  इस  योजना
 .

 द्वारा  बातें  क्या  हें
 ?  प्रभागों  में  सम्भरण  की  जानी  हैं  ॥
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 आशा  है  fe  यह  प्रभाग

 जुलाई  तथा  सितम्बर  REYY  में  पहुंचेंगे  ।
 में  जांच  की  जा  रही  है  ।

 डा०  एम०  एम०  इस  बात के  ्रो  नान दास  :  में  जान  सकता

 दृष्टिगोचर  कि  देश  के  चलाया  में  aa  चन्दी  हूं  कि  क्या  हमारे  देश  के  छोटे  पैमाने  के  उद्योग

 का  कुछ  भी  उपयोग  नहीं
 क्या

 देश  में  पोतों  का  निर्माण करने  में  कुछ

 में  जान  सकता  हूं  कि  ae  शोधन-शाला
 सहायता दे  सकते  हें  ?

 किस  विशेष  प्रयोजन  से  स्थापित  की  जा  रही  है
 ?

 सरदार  मजीठिया  जेसा

 श्री  ए०  यो! ०  इस  का
 चलाया

 कि  मेंने  हम  इन  उत्पादकों  द्वारा

 में  उपयोग  किये  जाने  के  भ्र ति रिक्त  भी  तो  अनुसार  पोतों  का  निर्माण किये  जानें की

 चन्दी  एक  मूल्यवान  धातु  थ  इस  से  सरकार  बनाओं  की  भी  जांच  कर  रहे

 को  कोई  हानि  नहीं  होगी  ।  युद्ध

 काल  में  भारत  को  संयुक्त  राज्य  अ्रमरीका  से

 श्री  नाना दास
 :  में  जान  सं क़ताए

 हूं  कि  इस  समय  हम  किस  देश  से  युद्ध-पोत
 चन्दी की  कुछ  मात्रा  उधार  पट्टा  पद्धति

 लेते हैं  ?
 के  अन्तर्गत  प्राप्त  हुई  श्र  कुछ  समय

 तक  यह  लौटानी  है
 ।

 इस  लिये  ag  act
 सरदार  मजीठिया  :  मेरा  विचार  है

 टकसाल  से  ही  वसूल  करनी  है  जहां  कि  इसका  कि  हर  किसी  को  पता  है  कि  हम  इंगलिस्तान

 बहुत  समय  तक  उपयोग  होता  रहा  है
 |  से  लेते हें  ।

 डा०  एम०  एम०  में  जान  सकता  हूं  काहनौर  को  सहायता

 fe  कलकत्ता स्थित  टकसाल  भवन  सारे  ¥ Qo,  श्री  गिडवानी  :

 का  सारा इस  शोधन  यन्त्र  के  लिये काम  में
 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  चालू  वर्ष

 लाया  जायेगा  या  कि
 इस

 भवन
 का  कुछ

 में  जम्मू  तथा  काश्मीर  सरकार  के  लिये  कुल
 भाग ?

 कितना  उधार  प्राप्य  रखा  गया  है
 ?

 श्रीए०  सी०  गुहा :  में  समझता  हूं  कि  यह

 कहना  समय  से  पूर्व  परन्तु  हो  सकता  है  कि
 गृह-कायें  तथा  राज्य-मंत्री

 ०  काटजू )  :-

 evry  लाख  रुपये  ।

 सारे  भवन  की  आवश्यकता  न  पड़े जब  तक

 की  मशीनें  लगाई  न  जायें  कौर  शोधन-शाला  श्री  गिडवानी  गतवर्ष में  कुल

 कितनी  राशि  का  उधार  उनको  दिया  गया है  ? का  कार्य  श्रारम्भ न हो न  हो  यह  कहना

 समय  से  पूर्व  होगा
 कि

 यंत्र  कितनी  जगह  लेगा
 ।  डा०  काटजू  :  मेरा  विचार  है  कि

 युद्ध-पोत  वर्ष  में  १४  लाख  रुपये  ।

 Fo,  श्री  रक्षा  मंत्री  श्री  गिडवानी  गत  पांच  वर्षों

 कितना ? यह  बतलाने की  कृपा  करेंगे  कि  देश  में  युद्ध-पीत

 बनाने के  निमित्त  क्या  कार्यवाही की  गई  है  ?  डा०  काटजू :  पूर्व  सुचना  चाहता

 रक्षा  उपमंत्री  :
 ताकि

 में
 ठीक

 न  सकूं
 और

 कहीं  गलती  करूं  ।

 हिन्दुस्तान  बिशाखापतनम्‌  में  कुछ

 प्रकार  के  पोत  बनाने  और  भारत  केन्या  श्री  गिडवानी  :  क्या  इस  उधार पर

 निर्माण  व्यवसाय  संघों  में  तट  के  समीप  काब  कोई  लिया  जाता  हे
 ?'
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 डा०  काटजू :  यह  सब  मामले यथा  समय  हुई  सहायता  की  परिभाषा

 निश्चित किये  जायेंगे  तथा  देश  की  सामान्य  शारीरिक  श्रवस्थाभ्ों मेरे  माननीय  मित्र

 यह  मामले  पूरी  तरह  से  जानते  हैं  ।  पर  निभेर  होगी  ।

 श्री  dio  जी०  देदापांड  :  श्री  एन०  एम०  a  ज्ञात

 सकता  हुं  कि  यह  उधार  किन  निबन्धों पर  कर  सकता  हूं  कि  क्या  सरकार ने  अब  तक

 दिये जा  रहे  हैं  ?  प्राप्त  हुई  बाह्म  सहायता  की

 देश  में  की  गई  छोटी  बचतों  आर  लिए गए डा०  मुझे  पूर्व  सूचना

 निबन्धों  के  बारे  में  मुझे  सारी  बातें  ठीक
 ऋणों  त्या  राजस्व  वृद्धि  के  सम्बन्ध  में

 राज्य  सरकारों  वारा  किये  गये  प्रयत्तों  के  निर्देश
 ठीक  पता  नहीं  हें  ।  मुझे  यह  बातें  देखनी

 पड़ेंगी  ।
 से  संसाधनों  का  निधारण  किया  है  ?

 यदि  किया ह  तो  ara  स्थिति  क्या  है  ?

 श्री  सारंग धर  दास
 :

 माननीय

 मंत्री  कह  रहेगें  कि  माननीय  सदस्य  को  जानकारी
 थ्रो  एम०  सी०  मेरे  विचार  से

 यह  प्रश्न  योजना  झ्रायोग से  पूछा  जाना  चाहिये है  ।  परन्तु  हमें  नहीं  है  ।  यदि  किसी  सदस्य

 को  कोई  जानकारी  दी  जानी  है  क्या  यह  सारे
 था  ।  यदि  में  समस्त  ब्योरे  तो  उस  मैं

 सदन  को  नहीं  दी  जानी  है  ?  बहुत  समय  लगेगा  ।  यदि  माननीय  अध्यक्ष

 अध्यक्ष  महोदय  :  मंत्री ने  कहा  कि
 महोदय  अनुमति  तो  में  समस्त  विवरण

 को  पढ़  कर  सुना  दूंगा  |
 इस  समय  उन्हें  सूचना  चाहिये  ।  अगला

 |  अध्यक्ष  ag  मानवीय  सदस्य

 को  दे  दिया  जाये  |
 घाटे  को  आयोजित

 * 22.  श्री  एन०  एम०  लिंगम
 श्री  एन०  एम०  गत  वर्ष  योजना

 ara  ने  यह  कहा  था  कि  विदेशों  से  प्राप्त
 कया  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  छुपा  करेंगे

 हुए  ऋणों  तथा  भ्रनुदानों  की  कुल  रक़म
 कि  क्या  सरकार  ने  राष्ट्रीय  योजना को

 faa  करने  के  लिये  घाटे  की  azar
 १५६  करोड़  रुपये  ग्रोवर  यदि  इस  घाटे

 की  भ्रम-योजना  का  परिहार  करना  है  तो
 का  लेने  का  निर्णय  कर  लिया  है

 ?

 GAR  करोड़  रुपये  की  अग्रेतर  बाह्म

 यदि  तो  किस  सीमा  तक  यता  की  झ्रावश्यकता  होगी  |  बाह्य  सहायता
 इस  श्रेय-योजना  को  ग्रहण  जायेगा  ?

 की  ag  परिभाषा  क्या  है  जिसकी

 वित्त  उप मंत्रो  एम०  ato  योजना  की  दोष  अवधि  में  Mra  करती  है  ?

 वार्षिक  अ्रायव्ययक  के (*)  a
 श्री  एम०  सो०  वह  €८  करोड़

 सिलसिले  में  ऐसे  किसी  मामले पर  निश्चय  ही
 रुपया है  ।

 विचार  किया  जाना  प्रत्येक  वर्ष  के

 आयव्ययक के  प्रस्तुत  किये  गये  रूप  से  परिणाम  ays  किनारों

 निकाले जा  सकते  हैं  ।
 *Q Ov,  सरदार  हुक्म  सिह

 घाटे  की  भ्रम-योजना  की  सीसा  सम्बन्ध  क्या  राज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि

 में  कोई  ga  प्राक्कलन  नहीं  दिया
 जा  सकता  राष्ट्रपति  द्वारा  शासन  व्यवस्था  संभाले  जाने

 यह  रक़म  समय  समय की  के  समय  से
 पैप्सू  राज्य  में  सेवा  निवृत्ति  किये

 जैसे  उपलब्ध  आन्तरिक  प्राप्त
 पदच्युत

 किये  गधे  अथवा  छंटनी  किये

 गये
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 सरकारी  कर्मचारियों  की  कुल  संख्या  कितनी  होगी  यदि  किन्हीं  स्पष्ट  कारणों के  अवार  पर

 उनको  समय  से  पूवे  सेवा-निवृत्त  गया

 उपरोक्त  भाग  में  बतलाई  तो  कदाचित  वह  प्रतिनिधान  करने  के

 अधिकारी  थे  । संख्या  में  से  (१)  अस्थायी  कर्मचारियों तथा

 (२)  स्थायी  सरकारी  कर्मचारियों  की  संख्या  श्री  अजित  tag  में  ज्ञात  कर  सकता

 ware  ?
 हूं  ऐसे  कितने  कर्मचारियों  से

 इस  काय॑  से  कुल  मासिक  बचत  चित  पदच्युति  waar  सेवा-निवृत्ति  के

 कितनी  हुई  है  ?  विरुद्ध  प्रतिनिधान  प्राप्तਂ  दिला
 oN  थे  तथा

 सरकार  ने  उनके  सम्बन्ध  में  क्या  कार्यवाही
 गृह-कार्य  तथा  राज्य

 मंत्री  काटजू  ):

 ,  Foy?  |
 की  है  ?

 9X  डा०  काटजू  :
 मुझे  पूर्वे-सुचना  चाहिये अस्थायी

 स्थायी  २६४  मेरी  कठिनाई  यह  है  ।  मुझे  एक  परसन  मिलता

 १.२  लाख  रुपये  प्रति  मास
 में  सारी  सुचना  को  एकत्रित  कराता हूं  |

 कभी  कभी  विभिन्न  शाखों  में  जानें  में
 के  लगभग t

 कठिनाई  होती  है  ।

 जितने  ब्यक्ति सरदार  हुक्म  fag  श्री  ato  एस०  मति  इन  १०५७  में

 सेवा-निवृत्त  हुए  हें  उनमें  से  feat  समय  से
 से  कितने  श्रेणी  ४  के  कर्मचारी  थे  ?

 पूर्व  निवृत्त  हुए  हें  ?
 डा०  काटजू  :  मुझे  खेद  है  कि  यह  सूचना

 डा०  काटजू  :  जो  व्यक्ति  सेवा-निवृत्त  मेरे  पास  नहीं  है  ।  मुझे  अलग  Bar  संख् यात् ों
 '

 हुए  हैं  संख्या  बारह  ।  का  पता  नहीं  है  ।

 इनमें  से  नौ  कें  सेवा-निवृत  सरदार  कम  fag  :  ओप्रा  मननीय
 किये  जाने  का  fra  राष्ट्रपति  द्वारा  शासन

 मंत्री  हमें  यह  बताने  की  स्थिति  में  होंगे  कि

 व्यवस्था  संभाले  जाने  से  पूर्व  किया  गया
 इस  अवधि  में  कितने  कर्मचारियों  के  विरुद्ध

 तथा  तीन  को  बाद  को  सेवा-निवृत्त  किया
 जांच  की  गई  है  अथवा  इस  समय  की  जा

 गया ॥  रही है  ?

 सरदार  हुक्म  fag  :  क्या  इस  से  हम  डा०  कानू
 :

 मुझे  पुल-सूचना
 चाहिये

 यह  समझें  कि  इन  बारह
 को  समय से  पूर्वे

 हो  जाने  को  कहा  गया  था  ?
 वित्त  उपमंत्री  ए०  सो ०  :

 डा०  ६  मेरा  विचार यही  है  ।  मेरी  प्रार्थना  है  कि  मुझे  प्रशन  संख्या  Ee 6

 तथा  & 2%  का  एक  साथ  उत्तर  देने
 की सरदार  हुक्म  fag:  क्या

 उन  में
 से

 किसी  को  कोई  क्षतिपूर्ति  अथवा  सानुपातिक
 जाये  ।

 सेवा-निवृत्त  वेतन  दिया  गया  ?  श्री  यदि  अप  मुझे  अधिक

 डा०  काटजू
 :

 मुझे  ज्ञात  नहीं  है  ।  यदि
 अनुपूरक  प्रदान  पूछने  दें  तो  मुझे  कोई  आपत्ति

 नही ंहै  ।
 उनको  समय  से  पुर्व  सेवा-निवृत्त  कर  दिया

 गया  था  श्र  वह  क्षतिपूर्ति  ways  प्रतिभा
 री

 अध्यक्ष  महोदय  :  में  उनको  तीन

 छप  शिव -  तो  मेरा  विचार  है  कि  वह  उन  को  मिली  अनुपूरक  पू  अनुमति  दे
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 चोरों  का  छुपे-चोरी  आता  यदि सच  तो  जांच  wa  किस

 केर  श्री  faa  मंत्री  अवस्था  में  है  ?

 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  क्या  यह  सच  है  वित्त  उपमंत्री  ए०  ato  :

 कि  बंबई  के  सीमाशुल्कਂ  अधिका  क्यों  ने  कुछ  बोली  मानने  के  विरुद्ध  सरकार  कै

 हीरे  जब्त  कर  लिए  क्यों  कि  दें  कुछ  पास  कोई  शिकायत  नहीं  पर  एक

 लोगों  द्वारा  छुपे-चोरी  लाए  गए  थे  ?  समाच।र  मिला  था  नीलाम  के  बाद

 क्या  यह  सच  है  कि  सीमाशुल्क  वहीं  हीरे  कहीं  अधिक  दाम
 पर

 गये थे  | अ्रधिकारियों  ने  इनका  नीलाम  किया  था

 झर  सब  से  अधिक  बोली  को  स्वीकार  श्रीमान  ।

 करके  एक  नीची  बोली  स्वीकार  की  थी  ?  रोमान  ।

 faa  उपमंत्रो  ए०  ato
 :

 जांच  oe  पूरी  नहीं  हुई  है
 ।

 अगस्त  CLO  में  बंबई के  श्री  गिडवानी  :  में  जान  सकताः

 सीमाशुल्क  अधिकारियों  ने  न  तराशे  गए
 हूं  किकया  २४,०००  रुपये  की  बोली  होनें

 हीरों  का  एक  ढेर  पकड़ा  कौर  समुद्र  भी  केवल  २४  रुपये  मंजूर  किये  गये  थे
 ?

 शुल्क  ग्र घि नियम  के  अ्रधीन  उसे  जब्त  कर  लिया  |
 श्री  to  ato  तराशे  गये

 यह  सच  है  कि  ये  हीरे  न  तराशे  गये  दोनों  प्रकार  के  हीरों  के

 शुल्क-ग्रीवा रियों  द्वारा  १९५३
 wBXo  रुपये  की  बोली  कराई  थी  ।

 में  नीलाम  किए  गए  पर  यह  सच  नहीं  है
 हमारा  उससे  कहीं  प्रतीक  था  |

 कि  सब  से  ऊंची  बोली  को  झ्रस्वोकृत  करके
 श्री  गोंडवाना :  अर्थात  कम  बोली  मान

 शक  नीची  बोली  मान  ली  गई  थी  |
 ली  गई  थी  ?

 जीत  किये  गये  हीरों  का  नीलाम
 अध्यक्ष  मुद्दों  इससे  ग्रसित  ऊंची

 *९१६.  श्री  faa
 कोई  बोली  न  कराई  थी  ।

 मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  क्या  यह  सच
 श्री-ए०  सो'०  गुहा  qe  सबसे  ऊंची

 है  कि  बंबई  में  seq  किए  गए  हीरों  के
 बोली थी

 नीलाम  के  विषय में  नीची  बोली  मान  लेने  के

 बारे  में  किसी  के  द्वारा  कुछ  शिकायत  श्री  फिर  बोली  के  विरुद्ध

 समाचार  क्यों  मिला  ate  नीलाम  करने
 की  गई  थी  कि  यहीं  हीरे  नीलाम  के  समय

 वाले  से  पैसा  क्यों  लिया  गया  था
 ?

 सीमाशुल्क-म्रधिका रियों  द्वारा  स्वीकार  किए

 गए  मूल्य  से  भ्रमित  मूल्य  पर  उसी  दिन  st  ए०  स०  कप  अनुमति

 बेचे गये  थे  ?  तो  में  एक  छोटा  सा  वक्तव्य  दे  दूं  ।

 (a)  क्या  यह  संच  है  कि  हीरे  खरीदने
 यह  मामला  हमारे  पास  कौर

 वाले  दल  से  बाद  में  कुछ  कौर  राशि  देने
 हमने  सोचा  कि  जरूर  कुछ  गड़बड़ी  है

 ।

 को  कहा  गया  था  ?
 हम  जांच  बैठा  चुके  हैं  कई  पदाधिकारियों

 ह्
 यह  सच  है  कि  एक  जांच  के  ऊपर  श्रधिरोप-पत्र  लगायें  गयें

 गई  है  कौर  इस  मामले  में  कठिनाई  यह  है  कि  हीरा  विक्रेताओं में  कुछ

 बन्दी  सी  है  ।  यद्यपि  नीलाम  का  समुचित कई  अधिकारियों
 के  उपर  श्रधिरोप-पत्र

 लगाये गए  हैं  ?  विज्ञापन  किया  गया  था  ate  नीलाम  लगाने
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 ~  ~
 वाले  पर्याप्त  संख्या  में  उपस्थित  थे  श्री

 गिडवानी
 :

 कया  वह  wa  भी  सेवा
 तथापि  चूंकि  हीरा-विक्रेताओं  में

 में
 बन्दी  है  इससे  अधिक  बोली  ars  अध्यक्ष  महोदय  :  हम  प्रदान

 झर  हीरे  उस  दाम  पर  बेच  दिये  गये  ।  बंबई  लेंगे ।

 कलक्टर  भी  उस  समय .  वहां  समाज  कल्याण  बोले

 उपस्थित
 न

 वह  बंबई  से  बाहर  गए  हुए  *@ Vig,  को  हेमा  :  क्या  दिक्षा  मंत्री

 थे  ।  वापस  श्राकर  इसका  पता  चलने  पर  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  समाज  कल्याण

 उन्होंने  नीलाम  बोलने  वालों  से  9,000  ale  के  पास  समाज  कल्याण  संघ  में  से  धन

 रुपये
 wt

 वसूल  किये  wit  श्री  वह  सरकार
 सम्बन्धी  सहायता  के  लिए  कितने  श्रावेदन

 के  खजाने  में  जमा  किए  जा  चुके हें  ।  फिर

 भी  यह  मामला  हमें  बिलकुल  संतोषजनक
 प्राकृतिक  संसाधन  तथा  वैज्ञानिक  अनु

 जंचा  शर  इस  कारण  कई  पदाधिकारियों

 के  ऊपर  श्रधिरोप-पत्र  लगाया गया  है

 संधान  उपमंत्री  Fo  डॉ०  :

 लगभग  woo  ॥
 ५

 ी  है  |

 श्री  गिडवानी  :
 को  क्या  सरकार  को  पता है  कि

 हीरे  खरीदने  वाले
 यह  आधिक  सहायता  प्राप्त  करने  के  ही  लिए

 दल  से  कुल  कितनी  राशि  मांगी गई  थी  ?
 ma  नए  संघ  खड़े  किए  जा  रहे  हें

 ?

 अध्यक्ष  मेरे  विचार  से  अच्छा  श्री  कृ०  डा०  मालवीय

 यह  जांच  के  ऊपर  छोड़  दिया  जाए  |
 ऐसी  संभावना  है  ग्रोवर  सरकार  पुरी  सकें

 श्री  विगत  सत्र  में  इसी  तथा  पूरी  चेष्टा  करेगी  कि  ऐसे  संघों  को

 विभाग  में  मद्य  के  छपे  चोरी  aa  के  बारे  में

 नें
 ५,  waders  न  मिल  जो  उनके  पात्र

 नहीं  हैं
 ।

 मेंने  कुछ  प्रदान  रखे  थे  ।  वित्त  मंत्री

 ही  प्रधान  मंत्री  तक  न  मुझे  जांच
 श्री  सरकार  इन  आवेदनों  पर

 कब  निर्णय  करने  जा  रही  है
 ?

 का  वचन  दिया  था  ।  क्या  कोई  जांच  हुई  है

 शौर  यदि  तो  उसका  क्या  प्रतिफल  ea  ?  श्री  कण  मालवीय  :

 द्वारा  बल्कि  समाज  कल्याण  बो
 श्री ए०

 सी०  डा  वह  प्रशन

 है  ।  राज  की  प्रश्न  सूची  में  उसी  विषय  पर
 द्वारा  नवंबर  की  बैठक  में  अक्तूबर  के

 उस  संबन्ध में
 तक  प्राप्त  ४५४  raza  पर  विचार  किया

 wp  अतारांकित प्रश्न  है

 भी  जांच  चल  रही  उस  पदाधिकारी के
 गया  है  ।  सरकार  को  झ्रावेदनों  पर  विचार

 जिस  पर  मद्य निषेध  अधिनियम  के  करने  से  कोई  प्रयोजन  नहीं  है  ।  इन  CUE

 में  से  लगभग  RRzE  क्राउंस  मंजूर  किए
 उल्लंघन  का  लगाया  गया  है  सरकार

 ने  कुछ  अ्रस्थायी  किए  हें  ।  हमें  पता
 गए  हैं  शर  इन  २३६  ग्रा वेदन ों  के  लिए  ८.६

 लाख  रुपये  नियत  किये  गये  हैं  ।
 है  कि  ऐसी  कोई  बात  नहीं  है

 कि  वह  छुपे-चोਂ  माल  लाने  में  सहायक  श्रीमती  रेणु  awe  :  क्या  माननीय

 मंत्री  द्वारा  alt  दिए  गए  उत्तर  का  अर्थ
 रहा  में  यह  भी  बता  दूँ  कि  एतट्विषयक

 एक  निर्णय  को.कई  औपचारिकताएं  पार  करनी  यह  है  कि  उन  नए  क्षेत्रों  जहां  कुछ

 पड़ती  हैं  ।  जबतक  उन्हें  पूरा न  किया

 यह  कहना  समय  से  ga  होगा
 सकी  सरकार  करने  के  लिये  बने  नए  संघों  के  ऊपर  भी  इससे

 इस  विषयों  क्या  कायंवाही  करने जा  रही  है  ।  रोक  लग  जाएगी ?
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 लभ  कण  डी०  मालवीय  :  कदापि  कया  सरकार  छात्रवृत्तियों  को  संख्या  बढ़ाना

 नहीं  ॥  चाहती  है  ?

 थ्रो  रवय्या  :  समाज  कल्याण  बोड़ें
 श्री  के ०  ड।०  छात्रवृत्तियों

 द्वारा  अपने  आपको  समाज  कल्याणकारी
 की  संख्या  बढ़ाना  राज्य  सरकार  के  ऊपर  हे  ;

 बताने  वाले  संघों  को  अनुदान  देने
 पर  में  सदन  को  बता  दूं  कि  भारत  सरकार

 के  लिये  क्या  कसौटी  रखी  गई  है  ?
 भी  साधारण  योजना  के  अनुसार

 श्री  के०  डो०  मालवीय  :  सहायता  अनुसूचित  अनुसूचित  जन  जातियों

 के  आधार  निम्न  हे  :  (१)  अपंग  तथा  और  पिछड़े  वर्गों  के  छात्रों  को  छात्रवृत्तियां

 बच्चों  को  सहायता  ;  (2)  प्रदान  करती  है  ।  इसके  अधीन  मणिपुर  के

 अन्य  शिशु  कल्याण  संघ  तथा  (3)  ४०  छात्रों  ने  आवेदन  भेजे  जिनमें  से  RC

 नारी
 कल्याण  सम्बन्धी  संघ  |  को  छात्रवृत्तियां  प्रदान  की  गईं  ।

 श्री  क्या  सरकार  कुछ  ऐसी  शतं

 मणिपुर  में
 विद्यालय चाहती  है  कि  यह  सहायता  चाहने  वाले

 संघटन  इतनी ही  या  कुछ  आनुपातिक  राशि  दिक्षा *@ QR.  att  feat  किशन

 स्वयं  व्यय  करें  ?
 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  क्या  सरकार

 श्री  के ०  डी०  साल  गय  :  श्रीमान्‌  |  ने  श्री  अधिकारी  द्वारा  खोले  गए  विद्यालय ं

 सहायता  अंशदान  के  रूप  में  होती  के  लिये  मनीपुर  के  जनजाति  क्षेत्रों  के  विकास

 a  || id  के  हेतु  बनाई  गई  निधि  में  से  १९५२-५३  में

 १७,०००  रुपए  स्वीकृत  किए  और  १९५ जनजाति  छात्रों  को  छात्रवृत्तियां

 ५४  में  ४७,०००  रुपए  स्वीकृत
 चाहती नें  eA  att  रीडिंग  कया  दिक्षा  le

 ह मंत्री  अंडर  मेट्रिक  और  पोस्ट-मैट्रिक

 जाति-छात्रों  के  लिये  मनीपुर  सरकार  द्वारा  प्राकृतिक  संतान  तथा  व  तनिक

 संरक्षित  की  गई  छात्र-वृत्तियां  की  संख्या  संधान  उपमंत्री  के०  डो०  :

 बताने  की  कृपा  करेंगे  ?  राज्य  सरकार  ने  १९५२-५३  में  १७,०००

 श  ९  बढ  को प्राकृतिक  संसाधन  तथा  वैज्ञानिक  रुपए  स्वीकृत  किए  थे  ।

 संधान  उपमंत्री  Fo  डी०  :  अनुदान  विचाराधीन हूं
 ।

 Up  विवरण  सदन-पटल  पर  रखा  जाता है  ।  bad
 att  रीडिंग  falar:  म॑  जान  सरकता

 दिखाये  परिशिष्ट  ४,  अनुबन्ध  संख्या
 4o]

 हूं  कि
 उनका  सम्बन्ध  किन  किन  संघटनों  से

 श्री  fein  किशन  :  क्या  सरकार  ने
 हू  और  ये  अनुदान  किन  शर्तों  पर  दिए  गए

 मनीपुर  के  जनजाति  छात्रों  के  लिये  संरक्षित  थे  ?

 होने  वोली  छात्रवृत्तियों  को  समाप्त  कर
 श्री  कण  डॉ०  श्री  देश  बन्ध

 देने  की  बात  पर  कभी  विचार  किया  हू  ?
 अधिकारी  तीन  बुनियादी  विद्यालयਂ  हिन्दी

 श्र  के ०  डाज  मालवा
 थ  श्रीमान्‌ ।  के  माध्यम  से  चला  रहे  ह  ।  इन  संस्थाओं

 श्री  रिंग  में  जान  में  अंशतः  एसे  छात्र  जिनको  निःशुल्क

 हूं  विद्यालयों  और  छात्रों  की  भोजन  और  वस्त्र  दिए  जाते  हें  ।

 कला
 4 संख्या  होने  वाली  री  वृद्धि  की  दृष्टि  और  चूंकि  सरकार  समझती  ह  कि  वे
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 प्रद  रूप  में  चलाए  जा  रहे  ह  इसलिये  यह  यदि  तो  नया  एक

 सहायता  दी  जा  रही है  ।  जिसमें  प्रत्येक  सेना  से  सम्बद्ध  विशेषज्ञों  की

 st  रीडिंग  में  जानना
 संख्या  गंवार  दी  हुई  सदन  पटल  पर

 रखा  जा  सकता ह
 ?

 चाहता  था  कि  क्या  श्री  अधिकारी  को  सम्बन्ध

 रक्षा  उपमंत्री  मजा  . e
 भारत के  किसी  सामाजिक संघटन  से  हे  ?

 हां  ;

 श्री  कण  डो ०  मालवीय  श्रीमान्‌  ;
 एक  विवरण  सदन-पटल  पर

 आदिम  जाति  सेवक  संघ  नामक  एक  स्थानीय
 रखा  जाता  ह  ।  |  देखिये  परिशिष्ट  ४,

 संघ  हूं  और  उससे  उनका  संबंध  हैं  ।.
 बन्ध  संध्या  Ke |

 थ्रो  रिशांग  क्या  यह  सच  हे  सदस्य  सेनाओं  के  स्पेशलिस्ट  अ  हौर  टविंकल

 कि  उनका  व्यवहार  छात्रों  के  और
 व्यवसाय

 स्त्री  छात्रों  के  अत्यन्त

 eae.  श्री  गौडिलिगन  गोड़  :
 नाथ  है  और  उनमें  से  बहुत  से  विद्यालय  छोड़

 रक्षा  मंत्री  यह  बतलाने  की  कृपा  करेंगे  कि
 कर  चले  गए  ह  ?

 क्या  यह  सत्य  ह  कि  सरकार  तीनों  सेनाओं

 श्री  ड/०  हमें  इसका  के  लिये  कुछ  और  स्पेशलिस्ट  कोस  तथा

 रंचमात्र  भी  पता  नहीं है  ।
 टैक्निकल  व्यवसाय  बढ़ाने  की  ATT  का

 at  रीडिंग  क्या  यह  सच  हैं
 विचार  रही  ह  ?

 कि  उन्होंने  अनेक  छात्रों  के  पुराने  नाम  बदल  यदि  ऐसा  तो  इस  मामले  को

 कर  शान्तिदेवा  आदि  नए  नोम  अन्तिम  रूप  से  कब  तय  किया  जायगा  ?

 रख  दिए  हं  और  वहां  पर  बहुत  से  छात्रों  को

 गिरिजाघर  जाने  से  रोका  गया  था  ?
 रक्षा  उपमंत्री  :

 तथा  ।  जसे  जसे  सेना  विज्ञान

 श्री  कज  डी०  मालवीय :  हमें  कोई  तथा  युद्धविद्या  का  ज्ञान  बढ़ता  जाता

 कारी  नहीं  है  ।  पर  माननीय  सदस्य  द्वारा  आधुनिक  सेना  की  आवश्यकताओं  को  पुरा

 रखे गए  प्रदान  पर  शायद  राज्य  सरकार  ध्यान  करन  के  लिये  वर्त  मान  व्यवसायों  का  पुनर्गठन

 देगी  ।  किया  जाता  हू  तथा  नये
 व्यवसायों  का  प्रशिक्षण

 श्री  रीडिंग  fata.  @-——  दिया  जाता  है  ।  इस  प्रकार  के  मामले  में

 किसी  भी  बात  को  पूर्ण  नहीं  माना  जा  सकता

 अध्यक्ष  वे  va  विवरण  ले
 और  इन  स्पेशलिस्ट  व्यवसायों  की  लगातार

 रहे  जिन  पर  यहां  विचार  हो  सकना  सम्भव
 जांच  होती  रहती  हें  ।

 नहीं है  ।
 सेना  के  अधिकांश  स्पेशलिस्ट  कोर्सो

 सशस्त्र  सेनाओं  में  विशेषज्ञ  ( sree t)  तथा  नौ-सेना  और  वायु  सेना  के  बहुत  से

 a  गौड लि गन  क्या  कोस  अब  भारत  में  ही  होते  ह  ।  देश  में  जहां

 ऐसा  करना  सम्भव  ह  वहां  अतिरिक्त  कोर्सों रक्षा  मंत्री  यह  बतलाने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 का  अधिक  संगठन  किया  जा  रहा  है  ।
 कछ  यह  सत्य हूं

 कि  तीनों  सेनाओं

 sty चप  गौडिलिगत  इन  विशेषज्ञों
 में  विश्लेषकों  की  सुचना  का  समय

 मय  पर  निरीक्षण  किया  जाता है  ;  तथा  की  नियुक्ति  के  feet  क्या  बातें  हैं  ?
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 far सरदार  इन्हें  इनके  विभिन्न  काटजू  में  नहीं  जानता

 व्यवसायों  के  अनुसार  वर्गों  में  विभक्त  किया  अभी  तक  कर्मचारी  को  नौकरी  से

 जाता  हैँ  ।  ये  बहुत  हैं  और  इनकी  सुची  बड़ी  हटाया  गया  है  या  छटनी  की  गई  हे  ।  मुझे

 है  तोपचियों  की  बहुत
 तो  यह  बताया  गया है  कि  केवल  उन

 सी  श्रेणियां  हें  ।  आर्डिनेंस  फैक्टरियों  में  भी  चारियों  की  छटनी  की  जायगी  या  सेवानिवृत्त

 यहीं  बात  हू  ।  विभिन्न  व्यवसाय  श्रेणियों  के  किया  जायगा  जो  शिक्षा  की  दृष्टि  से  या  अन्य

 प्रकार  से  अनुपयुक्त  होंगे  | अनुसार  उन्हें  विशेषज्ञों  के  वर्ग  में  रखा  जाता
 s

 a  |  अन्य  महोदर  उन्होंने  यह  प्रश्न

 श्र  talons  गौड  किया  है  कि  उनमें  से  aga  से  कर्मचारियों
 श्रीमान्‌

 माननीय  मंत्री  कहते  हैं  कि  यह  एक  बड़ी
 को  नोटिस  दिये  बिना  हो  उनके  वेतन  देने

 सूची  है  ।  क्या  मुझे  इसकी  एक  प्रति  मिल  बन्द  कर  दिये  गये  हू--क्या  यह  बात  ठीक  है  ?

 सकती  है  ?
 |  उत्तर  में  बताया डाउ  कज ५

 सरदार  सीरिया  कि  में  नहीं  जानता  ।

 है  सोरेन  जान  सकता  हूं  कि

 जियरा  राज्य  कर्मचारियों  की  छटनी
 क्या  यह  सत्य  है  कि  कल  कर्मचारी  संघ  की

 *QQ2,  श्र
 बारेन  दत  :  क्या  राज्य  बैठक  हुई  और  उसने  यह  बात  कहीं  कि  बहुत

 मंत्री  यह  बतलाने  की  कृपा  करेंगे  कि  से  कर्मचारियों  को  पिछले
 महीने

 का  वेतन

 क्या  त्रिपुरा  कर्मचारियों  की  नहीं  दिया  गया  था  ?

 एक  बहुत  अधिक  संख्या  की  निकट  भविष्य
 ा+  काज  :  यह  त्रिपुरा  का  समाचार

 है  ।  माननीय  aaa  अपने  seat  मेरे  पासਂ
 में  छटनी  की  जायेगी  ;  तथा

 भेज  दें  या  मुझसे  अलग  fas  और  में  इस  पर
 यदि  ऐसा  तो  इसके  कारण

 विचार  करूंगा  ।  सदन  को  इस  में  रुचि  नहीं
 क्या  हें  ?

 हे  ।

 गह-काय॑  तथा  राज्य  मंत्रो
 a  गिडवानी  :  क्या  हमें  उत्तर  कहीं

 )
 तथा  प्रशासन

 अलग  दिये  जायेंगे  ?

 व्यवस्था  के  पुन्संगठन  किये  जाने  तथा  नई
 अध्यक्ष  सहोदर  में  समझता  हूं  कि

 वेतन  श्रेणियों  के  लागू  किये  जाने  के
 इन  सब  meat

 के  बारे  में  यह  आपत्ति  हे  कि
 णामस्त्रह्य  वर्तमान  कर्मचारियों  को  छांट

 ये  इस  मामले  की  विस्तृत  बातों  के  सम्बन्ध
 कर  विभिन्न  श्रेणियों  में  रखना  आवश्यक  हो

 में
 जायगा  जिसके  फलस्वरूप  कुछ  कर्मचारियों

 मेने  समझा  कि  ऐसा
 की  छटनी  की  जा  सकती  हे  ।  इन  लोगों  को

 डा०  काटजू

 करना  ठीक  हैं  ।
 नियमों  के  अनुसार  छटनी  रियायतें  दी  जायेंगी  ।

 अध्यक्ष  मोदी  :  ऐसे  weal  पर  सदन

 को  बीरेन  दत्त  में  जान  सकता  हूं  का  समय  लेना  ठीक  नहीं हैं  ।

 कि  क्या  यह  सत्य  ह  कि  बहुत  से  कर्मचारियों

 भूषदुव  सैनिकों  को  प्रशिक्षण
 का  वेतन  देना  बन्द  कर  दिया  गया  है  और

 *223.  at  alo  faa  रन्
 उन्हें  उनके  छटनी  किये  जाने  की

 कोई  सूचना

 भी  नहीं  दी  गई  हे  ?  मंत्री  यह  बतलाने  की  कृपा  करेंग  कि  भूतपूर्व

 s8r  PSD
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 सैनिकों  के  लिये  ad  १९५१-५२  में  श्रम  ५०  वर्ष  से  कम  आयु  के

 भूतपूर्व

 मंत्रालय  तथा  नौकरी  जिनकी  व्यवसायिक-व-टैविनिकलਂ

 में  तथा  राज्य  सरकारों  ने  जो  विषयों  में  स्वाभाविक  प्रवृत्ति  हो  और  जो

 प्रबन्ध  किये  हें  उनका  ब्यौरा  क्या  है
 ?

 पढ़  और  लिख  सकते  वे  प्रशिक्षण के  लिये

 चुने  जाते  है
 ।

 यदि  ऐसा  तो  किन  राज्यों

 के  भूतपूर्व  सैनिकों  ने  उक्त  प्रबन्ध  से  लाभ  जो  भूतपूर्व  सैनिक  व्यवसायिक

 व-टेक्निकलਂ  व्यवसायों  में  प्रशिक्षण  प्राप्त उठाया  है  ?

 करते  हें  वे  या  तो  सरकारी  या  गैर-सरकारी
 किन  किन  व्यवसायों  वे

 नौकरी  कर  लेते  हे  या  स्वतंत्र  रूप  से  अपना
 प्रशिक्षण प्राप्त  कर  रहे  हें  ?  व्यापार  करने  लगते  नौकरी  दफ्तर  उन्हें

 उक्त  प्रशिक्षण  देने के  लि  उपयुक्त  नौकरी  दिलाने  में  उनकी  सहायता

 उम्मीदवारों  को  किस  आधार  पर चुना  जाता  करते हें  ।

 भक्त  दर्दान  :  क्या  मंत्री  महोदय  को

 उपरोक्त  प्रबन्ध
 >
 n  अन्तरगत  ज्ञात है

 कि  जिन  भूतपूर्व  सैनिकों  ने  इस  प्रकार

 की  ट्रेनिंग  पाई  उनमें  से  बहुत  से  आजकल
 प्रशिक्षण  प्राप्त  भूतपूर्व  सैनिकों  का

 क्या
 भी  बेकार  हें  और  क्या  उनकी  सहायता के

 लिये  प्रयत्न  किया  जा  रहा है
 ?

 रक्षा  उप मंत्रो  संवारिया
 सरदार  सनोठिया  मुझे खेद  म

 मंत्रालय  के  कहने  पर  श्रम
 इस  प्रश्न  को  समझ  नहीं  सका  |

 मंत्रालय  के  पुनर्स्थापन  तथा  नौकरी
 अध्यक्ष  महोदय  वह  पूछ  रहे  हैं  कि

 निदेशालय  ने  १९५१-५२  में  भूतपूर्व  सैनिकों

 को  प्रशिक्षण  देने  के  लिये  अपने
 बहुत '  से  प्रशिक्षित  wage  सेनिक  आब  भी

 बेकार ह  ।  कया  सरकार  ने  उनको  नौकरी
 व-टैक्निकल  प्रशिक्षण  केन्द्रों  में  पांच  सौ  सीटें

 दिलाने  के  लिये  काई  प्रयत्न  किये  हैं
 ?

 सुरक्षित  कों
 ।

 राज्य  सरकारों  ने  भी  अपनी
 सरदार  मजीठिया  :  वर्ष  १९५०  और

 संस्थापकों  में  भूतपूर्व  सैनिकों  को  प्रशिक्षण

 देना  स्वीकार  कर  लिया  था  |  रक्षा  मंत्रालय
 १९५३  के  बीच  २४१  प्रशिक्षितों में  से  १७२

 पप्  भूतपूर्व  सैनिकों  को  पहिले  से  ही  नौकरी  दे
 प्रत्येक  प्रशिक्षणार्थी  को  २५  रुपये  का

 वजीफा  देना  मंजूर  कर  लिया  था  ।
 दी  गई  है  ।  इसके  अतिरिकत  बहुतों  ने  अपना

 व्यापार  ्  आरम्भ  कर  दिया  है  ।  जब

 १९५१-५२
 ~

 हैदराबाद  wat  सरकार  को  यह  मालूम  पड़ता  है  कि

 सरकार  ने  ६०  भूतपूर्व  सैनिकों  को  अपनी
 उन्हें  सहायता  चाहिये  तो  सरकार  उनकी

 संस्थाओं  में  प्रशिक्षण  दिया  था  ।  अनप  राज्यों  सहायता  करती  है  |

 में  भूतपूर्व-सेनिक  प्रशिक्षण  लेने  के  लिये
 श्री  बो०  एस०  र्म ति धि  में  जान  सकता

 तय्यार ही  नहीं  हुए
 हूं  कि  क्या  इन  प्रशिक्षणार्थियों  को  अपना

 उपरोक्त  भाग  में  निर्दिष्ट  व्यापार  आरम्भ  करने  के  लिये  कोई  आर्थिक

 हैदराबाद  के  मत पूर्व  सैनिकों  को  बढ़ईगीरी  सहायता दी  जातीਂ और  यदिਂ  ऐसा है  तो

 कुम्भकारी  तथा  *  कपड़े  बनाते  ऐसी  आधिक  सहायता  देने  के  लिये  क्या

 के  कामों  में  प्रशिक्षण  दिया  गया  था  ।  दातों हैं  ?
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 की  |  इसके  नियमों  में

 प्रश्न  किया  जाय  |  १९५२  तक  जो  ढील  दे  दी  गई  थी  और  जो

 बाद  में  खत्म  कर  दी  गई  वह  ढील  विस्तृत सरदार  मजीठिया  :  यह  सहायता

 लोगों
 को

 अलग  अलग  नहीं दी  जाती  ।
 जांच  होने  तक  फिर  दे  दीਂ  गई  है  ।

 तथा  इस  पर  विचार  किया सोमा  शुल्क  प्रतिबन्ध

 FQ.  att  मुनि स्वा मों  क्या  fact
 गया  था  और  यह  निश्चय  किया  गया  था

 कि  इस  गेट  को  इसकी  वर्तमान  जगह  से  कुछ
 मंत्री  यह  बतलाने  की  HIT  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  को  मालम  है  कि
 गज  दूर  हटा  दिया  जाय  |

 पांडीचेरी  सीमान्त  के  गंगनांगप्पम  आउट-गेट  थ्रो  मुनि स्वामी  :  में  जान  सकता  हुं
 के  पास  के  भारत  संघ  के  गांव  के  निवासियों  कि  इस  गेट  को  वहां  से  कब  हटाया  जायगा  ?

 को  गेट  के  सीमा  शुल्क  अधिकारियों  द्वारा

 उन  पर  लगाये  गये  प्रतिबन्धों  के  कारण  भारत  igo  सो०  गुहा  :  यह  बहुत  जल्दी

 संघ  के  शहरों  से  अपने  इस्तेमाल  के  लिये
 हटाया  जायगा  |

 खाद्य  पदाथ  तथा  कृषि  सम्बन्धी  आवश्यकता

 att  मनिस्वामी  :  क्या  सरकार  को के  सामान  को  अपने  गांवों  में  लाने  में  बड़ी

 कठिनाइयां  उठानी  पड़  रही  हैं  ;  मालूम  है  कि  इस  गेट  पर  नियुक्त  अधिकारी

 भारत  संघ  के  ग्राम  निवासियों  को  भारत  संघ क्या  यह  सत्य ह
 कि  उन  ग्राम

 निवासियों  ने  मद्रास  के  सीमा  शुल्क  विभाग  के  शहरों  से  भारत  संघ  के  गांवों  तक  उनकी

 आवश्यक  चीजों  को  ले  जाने  देने  के  मामले
 के  कलेक्टर  को  एक  ज्ञापन  भेजा  जिसमें

 उन्होंने  अपनी  कठिनाइयां  बताई  थीं  ;
 में  किसी  नियम  का  पालन  नहीं  करते  ?

 यदि  ऐसा  है  तो  उसके  सम्बन्ध  थ्रो  ए०  to  गुहा  :  में  समुझता  हुं  कि

 में  क्या  कार्यवाही  की  गई  है  ;  यह  कहना  ठीक  नहीं  हे  कि  वे  किन्हीं  नियमों

 क्या  गंगनांगुप्पम  के  गेट  को  पास  का  पालन  नहीं  करते  ।  यदि  माननीय  सदस्य

 के  किसी  अन्य  स्थान  पर  हटाने  के  प्रशन  पर  किसी  विशेष  मामले  को  जानते हें  तो  वह  हमें

 विचार  किया  गया  हूं  ;  तथा  बतायें  और  यदि  ऐसी  बात  हुई  तो  हम  उस

 मामले  में  उचित  कायंवाही  करेंगे  |
 यदि  ऐसा  तो  क्या  इसके  बारे

 में  कोई  जलीय  किया  गया है  ?
 श्री  मुनि स्वामी  :  क्या  सरकार  को

 faa  उप मंत्रों  (at  ए०  सो०
 मालूम  है  कि  ५०  से  अधिक  गांवों  के  २०,०००

 से  एक  ज्ञापन  जिसमें  से  अधिक  लोगों  को  इस  आउट-गेंद  पर  होने
 उनकी  कठिनाइयां  दी  हुई  मद्रास  के  वाली  कठिनाइयों  के  कारण  कष्ट  उठाना

 केन्द्रीय  उत्पादन  तथा  भूसीमा  शुल्क  के
 पड़  रहा है

 ?

 कलक्टर  को  दिया  गया  था  और  उसकी  एक

 प्रति  केन्द्रीय  सरकार  को  भेज  दी  गई  थी  ।  शो  ए०  ato  गुहा  :  जैसा  कि  मेने

 एसा  मालूम  पड़ता  है  कि  उनकी  पहिले  कुछ  लोगों  ने  अभ्यावेदन

 कुछ  कठिनाइयां  उचित  हे  ।  कलक्टर  किये  मुझे  लोगों  की  या  गांवों  की  संख्या

 उस॑  स्थान  पर  स्वयं  गये  और  वहां  इनकी  जांच  का  ठीक  पता  नहीं  है  ।
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 भूमि  अर्जन  सरदार  मजीठिया  :  इस  सब  जमीन  में

 न्नावणकोर-कोचीन  सरकार  थोड़ी  सी  जमीन
 *QQE.  श्री  सी०  आर०  इम्यून

 लेना  चाहती हं  ;  और  उतना  भाग  उसे  दिया
 रक्षा  मंत्री  यंह  बतलाने  की  कृपा  करेंगे

 कि  त्रावणकोर-कोचीन  में  गतयुद्ध  में  विमान  जा  |  बाकी  जमीन  बेच  दी  जायगी

 भेदी  तोपों  के  लिये  प्लेट  फोन  बनाने  के  लियें
 अध्यक्ष  महोदय : अगला प्रइन । अगला  प्रदान  ।

 तीन  स्थानों  पर  प्राप्त  की  गई  जिस

 श्री  फीरोज  गांधी
 :  श्रीमान्‌ में

 का  किसी  अन्य  प्रयोजन  के  लिये  उपयोग

 औचित्य  प्रश्न  के  सम्बन्ध  में  पुछना  चाहता  हूं  ।
 नहीं  गया  हैं  अब  भी  सेनिक

 अधिकारियों  के  अधिकार  में  हूं  अथवा  वह
 अध्यक्ष  महोदय  :  अब  में  अगला  प्रदान

 बेच  दी  गई  है  या  उसे  पट्टे  पर  उठा  दिया  लूंगा  ।

 गया  है  ?  श्री  फोरोज्  गांधी  :  माननीय  मंत्री

 यदि वह  पट  पर  उठा  दी  गई  है

 तो  उसका  लगान  कितना  हूं
 ?  अध्यक्ष  महोदय  आप  इसे  बाद  में

 रक्षा  उपमंत्री  मजीठिया
 पूछ  सकते  हें  ;  इस  समय

 नहीं
 ।

 वह  जमीन  आब  सरकार  के  अफीम  की  खेतो

 अधिकार  में  है  ।  इसे  पट्टे  पर  उठाया  नहीं  FRQY.  ८. ह  आर०  एन

 गया  किन्तु  उस  जमीन  के  क्या  faa  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  :

 शिकार  को  प्रतिवर्ष  नीलामी  द्वारा  दूसरों  उत्तर  प्रदेश  के  ag  जिले  जिन

 को  दे  दिया  जाता  है
 ।

 को  इस  वर्ष  अफ़ीम  की  खेती  करने  के  लिये

 यह  उत्पन्न  नहीं  होता  ।
 अधिकृत किया  गया  हैं  ;  तथा

 अफ़ीम  की  खेती  का  अनुमानित श्री  awe  आर०  इय्यती चय  में  जान  सकता

 हूं  कि  पट्टें पर  देने  से
 कितना

 धन
 प्राप्त  क्षेत्रफल  एकड़ों  में

 ?

 होता है  ?  वित  मंत्रो  के  ब्राउन

 १९५  ३-५  की
 सरदार  सलीमिया  श  ९५०  न  में  आर०

 १९५१-५२  म
 ‘

 २८३०  ऋतु  में  उत्तर  प्रदेश  के २९३६  रुपये

 रुपय  ;  १९५२-५३  में  १४४५  रुपये  |
 *

 बरेली  और  शाहजहानपुर  के

 att  Ato  आर०  इय्युनी  में  जान
 जिलों  में  teat  की  खेती  करने  की  आज्ञा  दी

 सकता  हूं  कि  क्या  इसके  लिये  टेंडर  गये
 गई

 (@)  चालू  वर्ष  में  लगभग  १८,७५०

 सरदार  मंजीडधिपा  :  जी  हां  ।  टेंडर

 मांगे  जाते  हें  और  यह  नीलामी  के  अनुसार  एकड़  भूमि  में  पोस्त  की  खेती
 की

 गई
 है

 दी  जाती हैं  ।  तम्बाकू  उत्पाद  शुल्क

 श्री  अध्ययन  में  जान
 सकता  हूं  कि  *९२८.  श्री  विभूति  मिश्र

 क्या  सरकार  उपयोगाधिकार को  देने  के
 क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 स्थान  पर  इस  जमीन  को  बेच  देगी
 ?

 क्या  यह  तथ्य  है  कि  चम्पारन
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 के
 जिले  में  तम्बाकू  उत्पाद  शुल्क  देने  के  लिये  पर  उनके  खिलाफ  नोटिस  दिये  जा  रहे

 तम्बाकू  बोने  वालों  पर  मांग  का  नोटिस  जारी

 कर  दिया  गया  हालांकि  जनवरी  १९५३  अध्यक्ष  महोदय  उनका  आरोप
 में  ओलों  के  पड़ने  से  उनकी  खेतियों  को  भारी

 यह  है  कि  उस  स्थान  पर  जांच  नहीं  की  गई

 क्षति  पहुंची  at
 ?

 उन  लोगों  से  शुल्क  मांगा  जा  रहा  है  जिनको

 क्यां  सरकार  की  यह  पता  है  ओलों  के  कारण  क्षति  पहुंची  है  ।

 किं  बोने  वालों  की  उपस्थिति  में  तम्बाकू  के
 श्रो एम  Ato  हमारी  जानकारी

 सुखाये  जाने  और  वजन  किये  जाने  के  बिना  के  अनुसार  ऐसी  बात  नही ंहै  ।  हम  मामले

 उन
 पर

 मांग  के  नोटिस  जारी  किये  की  जांच  करेंगे ।
 गये  हैं

 ?

 है  सारंग घर  दास  :  क्या  में  यह  जान

 यदि  भाग  तथा  सकता  हूं  कि  क्या  उड़ीसा  में  ऐसे  मामले  भी

 का  उत्तर  में  हे  तो  क्या  सरकार  मांग  के
 जहां  ज्यों  हीਂ  तम्बाकू  बोया  जाता  तभी

 नोटिसों  को  te  करने  का  विचार  रखती  है
 ?

 यह  अनुमान  लगाया  जाता  हैं  कि  कितनी

 पैदा  होगी  और  उस  आधार  पर  शुल्क  लिया
 वित्त  उपमंत्रो  tao  सी०  :

 जाता है  ? जनवरी  १९५३  में  ओले  पड़ने  के  कारण

 श्री  एन०  Alo  दाह  यह  सामान्य चम्पारन  जिले  में  तम्बाकू  की  फसल  को

 कुछ  क्षति  पहुंची  ।  केवल  तम्बाकू  पर  जिसे  प्रक्रिया  है  ।  जब  खेती  बोई  जाती  हैं  तो

 ठीक  किया  गया है
 और  बिकने  अथवा  निर्माण  मापकਂ  खेतों  में  जाते  और  जितनी  खेती

 होगी  उसका  लगभग  अनुमान  लगाते के  योग्यਂ  बनाया  गया  केन्द्रीय  उत्पाद  शुल्क
 और  फिर  उस  के  अनसार  कार्यवाही  होती लिया  जाएगा  |  जहां  तम्बाकू  पूर्णतया  नष्ट हो

 गया  कोई  ख़ल्क  नहीं  लिया  जाएगा  और

 बोने  वालों  पर  मांग  का  कोई  नोटिस  जारी  att  जिंभूति  मिश्र  क्या  सरकार  विचार

 नहीं  किया  गया  ;  परन्तु  जहां  फसल  का  कर  रही  है  कि  जब  तक  जांच  न  तब

 तक  जो  डिमान्ड  नोटिस  जारी  किये  गये कुछ  भाग  अथवा  समस्त  फसल  क्षति  से  वच

 वहां  बोने  वालों  ने  वास्तव  में  जितनी  उनको  बन्द  रखा  जाप  ?

 ~
 मात्रा  में  तम्बाकू  तैयार  किया  उस  पर  उन  अध्यक्ष  महोदय  प्रश्न  यह  कि

 से  सामान्य  रीति  से  शल्क  देने  के  लिये  कहा  क्या  संग्रह  तब  तक  स्थगित  किया  जाय  जब

 गया है
 ।  तके  जांच  पुरी न  हो  जाय  |

 जी  नहीं  ।  मांग  के  नोटिस  नाना  ए०  सा  शाह  :  हम  पता  करेंगे  ।

 जारी  करने  से  पूर्व  बोने  वालों  की  उपस्थिति  मैं  नहीं  कह  सकता  कि  संग्रह  स्थगित  किया

 में  वजन  किया  गया  था  ।
 हम  तुरन्त  जांच  करेंगे  |

 wet  ही  नहीं  उठता  |
 सारंग  र  दाव  मेरे  प्रश्न  का

 उत्तर  नहों  दिया  गया  |
 थ्रो  विभूति  मिश्र  :  क्या  सरकार  बतला

 माननीय  प्रदान सकती है
 कि  जिन  लोगों  को  नोटिस  दिया  गया  अध्यक्ष  महोदय

 उन  के  खेतों  पर  जांच  नहीं  की  और  ओलों  का  yet  उड़ीसा  के  सम्बन्ध  में  और  यहां

 से  तम्बाकू की उन की फसल की  उन  की  फसल  के  नष्ट हो  जाने  प्रशन  बिहार  से  सम्बन्ध  रखता  है  |
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 श्री  सारंगपुर  माननीय मंत्री  ने  थ्रो  एम०  alo  जैसा कि  में

 मेरा कहा  कि  स्थायी  प्रक्रिया  विंमान  है  |
 पहले  ही  बतला  चुका  हूं  चोरी-छिपे का  काम

 प्रश्न  यह  था  कि  क्या  अनुमान  लगाया  गया  मुक्त  रूप  से  नहीं  होता  ।  चोरी-छिपे  से

 हू  और  शुल्क  एकत्रित  किया  गया  है
 ?

 वस्तुएं  ले  जाने  की  रोक  थाम  करने  के  लिये

 अध्यक्ष  महोदय
 :

 में  कह  रहा  हूं  कि
 हम  भरसक  प्रयत्न  कर  रहे  हमारे  अपने

 साधन  हैं  और  हम  उसकी  रोक  थाम  कर  रहे
 wet  वर्तमान  प्रश्न  की  परिधि  से  बाहर  है  ।

 चोरी-छिपे  वस्तुएं  ले  जाने  के  मामले

 अगल
 प्रशन  |

 हुए  हें  ।  पकड़े  जाने  पर  ऐसा  वालों के
 डा०  राम  सुलग  tag  परतु  उन्हे

 विरुद्ध  कानूनी  कायंवाही  की  जाती  है  ।

 कुछ  आश्वासन देना  चाहिये  ।

 जो  रघुनाथ  fag
 :

 सोना
 भाव

 सोने  और  मुद्रा  का  चोरी-छिपे
 लंका  में  और  हिन्दुस्तान में  क्या  क्या  यह

 ले  जाया  जाना
 बात  सही  हैं  कि  सोने  का  भाव  लंका  में  हिन्दुस्तान

 FR,  शो  रघुनाथ  सिह  क्या  से  अधिक  इस  वास्ते  हिन्दुस्तान  का  सोना

 वित्त  मंत्री  यह  बतलाने  की  कृपा  करेंगे  कि  :  लंका  में  स्मगल है  ?

 क्या  सोना  और  मुद्रा  मुक्त  रूप

 से  भारत  से  लंका  को  चोरी-छिपे  ले  जाई  जातीਂ

 श्री  एम०  सो०  दाह :
 भारत  में  मूल्य

 a  अधिक  है  ।  इस  में  कोई  सन्देह  नहीं है  कि
 ह  ;  तथा

 चोरी-छिपे से  यह  वस्तुएं  इस  लिये  ले  जाई

 यदि  तो  सरकार  इसे  रोकने  गई  थीं  क्योंकि  भारत  के  और  अन्य  स्थानों

 के  सम्बन्ध  में  क्या  कर  रही  है
 ?

 के  मूल्यों  में  अन्तर  था
 ।

 परन्तु  कुछ  महीनों

 से  यह  अन्तर  कम  होता  जा  रहा  हू  और  इस वित्त  उप मंत्रो  एम०  सी०  :

 यह  स्पष्ट  नहीं  ह  कि  माननीय  लिये  अब  चोरी-छिपे  से  वस्तुएं  ले  जाये  जाने

 al  कम  सम्भावना  हे--क्यों कि  अब  यह

 का  क्या  अथ  लेते  यदि वह  यह  जानना  लाभदायक न  होगा  ।

 चाहते  हे  कि  क्या  चोरी-छिपे  का  काम
 आसाम  आयल  कम्पनी  द्वारा  दी  गई  छात्रवत्तियां

 तर  तथा  बड़े  पैमाने  पर  होता  है  तो  उत्तर

 नकारात्मक  *<९३०.  श्री  बली  राम  दास  ्
 \

 कोई  विशेष  कार्यवाही  करने  प्राकृतिक  संसाधन  तथा  वैज्ञानिक  अनुसंधान

 मंत्री  यह  बतलाने की  कृपा  करेंगे कि  क्या  यह
 की  आवश्यकता  नहीं  हूं  वसे  रोकथाम  सम्बन्धी

 साधारण  कार्यवाही  तो  की  ही  जाती  है  ।
 सत्य  है  कि  आसाम  आयल  कम्पनी  ने  १९५३-

 ५४  में  विदेशों  में  अध्ययन  करने  के  लिये  सात

 श्री  रघनाथ  सिह  चूंकि  उत्तर  बिल्कुल
 छात्रवृत्तियां मंजूर  की  हें  ?

 स्पष्ट  नहीं  इसलिए  में  साफ  शब्दों  में  यह
 यदिਂ  वे  छात्रवृत्तियां

 पूछना  चाहता  हूं  कि  हिन्दुस्तानी सोना  लंका

 में  स्मगल  कर  के  यहां  से  बाहर ले  जाया
 किन्हें दी  गई  ह  ?

 जाता  है  और  लोग  बाहर  उसको  बेचते  प्राकृतिक  संसाधन  तथा  वैज्ञानिक

 क्या  यह  बात  डक  1.0  अखबारों  में  जो  इस  प्रकार  संधान  उप मंत्रो  के ०  Bo

 के  समाचार  छपे  वह  ठीक  |  या  नहीं
 ?  जी  श्रीमान्‌  ।
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 अपेक्षित सूचना  का  एक  विवरण  योजना  व  सिचाई  तथा  विद्युत  मंत्री

 सदन  पटल  पर  रखा  जाता  है  ।  [  देखिये  :  से

 परिशिष्ट  ४,  अनुबन्ध  संख्या  ५२]  अपकी  अनुमति  से  में  इस  का  उत्तर  एक

 at  बलों  राम  दास
 :

 इन  छात्रवृत्तियों
 संक्षिप्त  विवरण  के  रूप  में  दूंगा  जिसमें  वह

 सब  सूचना  उपलब्ध  होगी  जो  माननीय  सदस्य के  लिये  क्या  आसामी  उम्मीदवार भी  थे  ?

 ने  पूछी  है  तथा  इस  प्रदान  के  सम्बन्ध  में  दिखलाई
 श्री  कण  डी०  मालवीय  :  मेरे  पास

 गई  दिलचस्पी  को  ध्यान  में  रखते  हुए  में  इस

 उन  उम्मीदवारों के  नाम  नहीं  हें  जिनके  के  अन्य  पहलुओं  के  बारे  में  भी  कुछ  कहूंगा  ।

 सम्बन्ध  में  विचार  किया  गया  था  तथा

 कार  कर  दिया  गया  था  ।  परन्तु  मेरे  पास
 १९५०  में  एक  परियोजना  रिपोर्ट

 तैयार  की  गई  थी  जिसमें  कुल  १७७  करोड़ उन  उम्मीदवारों
 के  नाम हे  जो  चुरू  लिये

 मेरे  विचार  में  इस  सूची  में  किसी  रुपये  की  लागत  पर  सात  अवस्थाओं में

 आसामी का  नाम  नहीं  है  ।
 योजना  पुरा  करने  का  सुझाव  था  ।  रिपोर्टे

 इंजीनियरों  की  एक  सलाहकार  कमेटी  को

 को  बेलो  राय  दास  :  इन  छात्रवृत्तियों  निर्दिष्ट  कर  दी  गई  थी  ।  क्योंकि  परियोजना

 के  लिये  आवश्यक  अहंताएं  क्या  थीं  ?
 की  पहली  अवस्थाओं  में  ats  नियंत्रण  को

 को  के०  डॉ०  माल बोय  :  समाचारपत्रों  दूसरा  स्थान  दिया  गया  सलाहकार

 में  विज्ञापन  दिया  गया  था  तथा  यह  कमेटी  ने  सिफारिश  की  थी  कि  स्वयं  पहली

 अवस्था  में  बाढ़  नियंत्रण  की  आंशिक  व्यवस्था
 वृत्तियां

 वैज्ञानिक  तथा  औद्योगिक  अनुसंधान

 परिषद्‌  के  साथ  प्रबन्ध  करके  आसाम  आयल  के  लिये  २८  करोड़  रुपये  की  लागत  पर  बल्कि

 कम्पनी नें  दी  हें  ।  सरकार ने  कोई  अहंताएं  पहाड़ी  पर  पानी  इक्ट्ठा  करने  वाला  कम

 ऊंचाई  का  एक  बांध  प्रथा  जाये  ।  केन्द्रीय निर्दिष्ट  नहीं  की  हैं  ।

 जल  तथा  विद्युत  आयोग  द्वारा  आगे  जांच  करने को  रवय्या  खड़े
 पर  पता  लगा  कि  छिलका  बांध  बनवाने  का

 प्रशन-कालਂ  समाप्त अध्यक्ष  महोदय  qa  लगभग  ४९  करोड़  रुपये  होगा ।  इसके

 हुआ |  अलावा  विशेषज्ञों  की  यह  भी  राय  थी

 कि  fant  पहाड़ी  में  बहुत  ही  कम  समय  में

 अल्प  सुचना  प्रदान  उत्तर
 कीचड़ भर  जायेगी  ।  सारे  प्रइन में  फिर

 से  विचार  किया  गया  तथा  केन्द्रीय  जल  तथा
 अल्प  सुचना  प्रत  संख्या  ६.  करो  एल०

 एन०  fax  विद्युत  आयोग  से  विकल्प  बनाने  के
 सिचाई तथा  विद्युत

 लिये कहा  गया  |  और  आगे  विस्तार  में  जांच
 मंत्री  यह  बतलाने  की  कृपा  करेंगे  कि  क्या

 यह  सत्य  है  कि  उस  विशेषज्ञ  कमेटी  जिसे
 करने के  पश्चात्‌  केन्द्रीय  जल  तथा  विद्युत

 कोसी  नदी  के  नियंत्रण के  सम्बन्ध  में  नवीनतम  आयोग  ने  सिंचाई  तथा  बाढ़  नियंत्रण  के

 प्रस्ताव  की  परीक्षा  करने  का  काम  सौंपा
 लिये  एक  व्यापक  यो  जना  तैयार  की  जिसकी

 गया  अपनी  रिपोर्ट  दे  दी  हे  ?  मुख्य  ad  इस  प्रकार  हैं

 यदि  हा ंतो  उसकी  क्या  राय  है  (१)  हनुमान  नगर  जो  कि

 कोसी  के  के  सम्बन्ध  बिहार-नेपाल  सीमा  के  उत्तर  म  कुछ  दूरी

 पर  एक  बांध  बनाया  जा  जिससे  पूर्वी में  नवीनतम  प्रस्ताव  की  मुख्य  बातें  क्या
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 कोसी  नहर  में  पानी
 मोड़कर  faratz  म  सिंचाई  सहमत है  पर  उसने  यह  gars  दिया  हैं  कि

 हो  सके  तथा  नदी  पर  ऐसी  नियंत्रण  व्यवस्था  पानी  मोड़ने  के  लिये  बनाये  गये

 हो  सके  जहां  से  नालियों  मिलाया  जा  कार्यों  सामर्थ्य  को  ५०,०००  से  १,००,०००

 सके  ;  क्यू सेक्स  तक  बढ़ाने  के  प्रश्न  पर  और  आगे

 विचार  किया  जाये  |
 (२)  नदी  के  दोनों  ओर  बाढ़

 को  रोकने  वाले  पुश्ते  बनाये  जायें  ।  दाहिनी  क्यों  कि  बांध  का  एक  भाग  नेपाल

 पुता  बांध  से  आरम्भ  हो  कर  लगभग
 क्षेत्र  में  आता  और  उससे  पहली  परियोजना

 '७०  मील  तक  फैल  कर  झपटा  तक  पहुंचेगा  ।
 रिपोर्ट  के  सम्बन्ध  में  राय  ले  ली  गई  थी  इसलिये

 चांद  यह  पुश्ता  face  के  समीप  ऊंची
 अब  फिर  राय  ले  लीਂ  बिहार  सरकार

 भूमि  से  आरम्भ  होकर  बनगांत्र  तक
 द्वारा  स्वीकार  कर  लिये  जाने

 जो  कि  ७७  मील  की  दूरी  तथा  नेपाल  सरकार  द्वारा  उसके  राज्य-क्षेत्र

 (३)  बाढ़  के  पानी  को  कोसी  के  पुराने  में  निर्माण-कराये  के  सम्बन्ध  में  अनुमति  प्राप्त

 सालों  आदि  में  मोड़ा  जाये  जिससे  कोसी  हो  जाने  पर  परियोजना  का  काम  आरम्भ

 की  मुख्य  धारा में  बाढ़  की  तेजी  कम  हो  जाये  ।  कर  दिया  जायेंगा  |

 केन्द्रीय  जल  तथा  विद्युत  आयोग  द्वारा
 प्रारम्भिक  att  निकट  भविष्य  ही

 तैयार  किये  गये  प्राक्कलन  के  अनुसार  योजना
 में  आरम्भ॑  किया  जा  सकता  है  ।  आशा  की

 की  कुल  लागत  ३७  करोड़  रुपये  है  जिसका
 जाती  है  कि  काम  आरम्भ  होने  की  तारीख

 ब्यौरा  इस  प्रकार  का
 से  तीन  वर्ष  के  अन्दर  पुश्तावन्दी  पुरी  तरह

 हनुमान  नगर  बांध  १३.२७.  से  तैयार  हो  जायेगी  ।  स्वयं  इसके  तैयार  हो

 बाढ़  रोकने  के पुश्ते  तथा  अन्य  जाने  से  ही  प्रभावित  क्षेत्रों  की  बाढ़  से  काफी
 कायें  १०.६७  करोड़

 रक्षा  हो  सकेगी  |  बांध  छः  वर्ष  में  बन  कर

 हनुमान  नगर  से  पूर्वी
 तैयार  होगा  ।

 कोसी  नहर  १३.३७  करोड़

 बांध  के  पूरे  होने  तथा  पानी  को  मोड़ने छटरा  से  लगभग  तीन  करोड़  रुपये

 के  निर्माण-काय  समाप्त  हो  जाने  पर  काफीਂ की  लागत  पर  एक  नहर  निकाली  जा  सकती

 है  जिससे  नेपाल  राज्य-क्षेत्र  के  भीतर  १.८  समय  तक  के  लिये  लोगों  को  बाढ़  से  रक्षा

 लख  एकड़  भूमि  की  सिंचाई  की  जा  सकती  हो  जायेगी  तथा  १३.९७  लाख  एकड़  भूमि

 की  सिंचाई  हो  सकेगी  ।
 है  ।  यह  art  हाथ  में  लिया  जाये  अथवा

 नहीं--नेपाल  सरकार  पर  निभा  करता  है  |
 इस  सप्ताह  के  दौरान  में  सदन  पटल

 केन्द्रीय  जल  तथा  विद्युत  आयोग  द्वारा
 केन्द्रीय  जल  तथा  विद्युत्‌  आयोग  द्वारा

 तैयार  की  गई  परियोजना  रिपोर्टो  पर  योजना
 योजना  आयोग  को  दी  गई  परियोजना  रिपोर्ट

 आयोग  ने  विचार  किया  था  तथा  उसने  इसे
 कीਂ  एक  प्रति  तथा  साथ  हीਂ  विशेषज्ञ  कमेटी

 इस  ad  पर  मंजूर  कर  लिया  था
 कि  इस  पर

 की  रिपोर्ट  की  एक  प्रति  रखूंगा  |

 इंजीनियरों  की  एक  विशेषज्ञ  कमेटी  द्वारा

 विचार  किया  जाये  |  Ti  एज  एन०  मिश्र  :  इस  परियोजना

 को  कार्यान्वित  करने  के  लिये  क्या  व्यवस्था
 केन्द्रीय  जल  तथा  विद्युत  आयोग  ने

 होगी ? जो  योजना  तैयार  की  है  उससे  विशेषज्ञ  कमेटी
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 हों  नन्दा  :  विहार  सरकार  इसकी  वित्त  एन  ato  :

 व्यवस्था
 करेगी  |  केन्द्रीय  सरकार  अवक्षयण  छूट  के  वर्तमान  आधार  में  कोई

 हर  प्रकार  की  सहायता  देगी  ।  परिवर्तित  करना  सम्भव  नहीं  है  ।  अवितरित

 एल०  एन०  मिश्र :  कया  हनुमान
 लाभ  को  पुनः  उद्योग  में  लगाने  के  सम्बन्ध

 में  पहले  ही  से  अवहार  दिया  जा  रहा  है  ।
 नगर  के  बांध  तक  कोई  रेलवे  लाइन  बनाई

 जायेंगी  ?
 सरकार  इस  सम्बन्ध  में  तब  तक  कोई  परिवर्तन

 श्र  नन्दा
 करने  के  पक्ष  में  नहीं  ह ैजब  तक  कि  वह

 यह  इस  परियोजना  का
 रोपण  जांच  जो  कि  इस  मामले  की

 भाग  नहीं  है  ।
 जाँच  कर  रहा  द्वारा  को  गई  सिफारिशों

 को  alo  क्या  नेपाल  सरकार  पर  विचार  नहों  कर  लेती  है  ।

 अपने  हिस्से  में  आने  वालें  aa  को  सहन

 करेगी  या  भारत  सरकार  उसे  ऋण  देगी  ?  बोला  कम्पनियां

 हैं  यह  मामला  ऐसा  है  जिस  FR ok.  थ्रो  एच०  एन०  aaa  :

 पर  दोनों  सरकारें  बातचीत  कर  सकती  हैं  ।  क्या  faa  मंत्री  ag  बताने  की  कृपा  करेंगे

 शन  ब।०  दास  :  परन्तु  वह  तो  विदेशी  कि  क्या  यह  तथ्य  है  कि  छोटी  तथा  मंगोली

 सरकार है  ।
 कम्पनियों  के  लिये  व्यय  के  उसी  अनुपात  का

 उपबन्ध  किया  गया है  जो  बड़ी  कम्पनियों
 sat  रघुनाथ  इस  योजना  से

 के  लिये  निर्धारित  हे  जिससे  छोटी  तथा  मंगोली उत्तर  प्रदेश  के  भी  किसी  भू-भाग  को  पानी

 दिया  जा  सकता  है  या  नहीं  ?  कम्पनियों  को  बहुत  हानि  पहुंच  रही  हैं  ?

 शो  नन्दा  :  यह  परियोजना  का  भाग  वित  उप मंत्रों  (Mi  Tio
 :

 बीमा  अधिनियम  १९३८  तथा  बीमा  नियम

 श्री  मेघनाद  साहा  :  क्या  में  एक
 wt ant  १९३९  के  अनसार  मंगोली  तथा

 qe  सकता  हूं  ?  बड़ीਂ  कम्पनियों  के  लिये  ata  के  भिन्न-भिन्न

 अध्यक्ष  अभी  नहों  ।  यह  अनुपातों  का  उपबन्ध  किया  गया हू  |

 एक  लम्बा  विवरण  हँ  तथा  यह  ऐसा
 a  To  Tio  वी  पता

 ह्  जिसका  अध्ययन  किया  जाना  चाहिये  |

 Fo}.  को  क्या  रक्षा
 अब  सदन  अगली  कार्यवाही  शुरू  करेगा  |

 मंत्री  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  जुलाई

 प्रश्नों  के  लिखित  उत्तर  १९५३  में  कितने  कलक  जी०  डी  ०,  मुक्त  किये

 जाने  के  गए०  एम०  सी ०  केन्द्र  पुनाਂ
 अवश्य  छूट

 बुलाये  गये ?
 *e oo,  को  एच०  एन०  मुकर्जी

 जो  बुलाये गये  थे  उन  में  से  कितने
 faa  मंत्री  यह  बतलाने  की  कृपा  करेंगे  कि

 वास्तव  में  मुक्त  किये  गये  तथा  कितने  विभिन्न
 मशीनों  आदि  को  बदलने  की  वर्तमान  लागत

 यूनिटों  में  फिर  से  काम  पर  लगा  दिये  गये
 ?

 के  आधार  पर  अधिक  कर  मुक्त

 छट  मिलने  की  मांग  तथा  कुछ  अवितरित  लाभ  तथा  (1) a  वर्णित  व्यक्तियों

 के  सम्बन्ध  में  रियायत  करने  की  मांग  के  में  से  कितने  सितम्बर  १९५३  मुक्त  किये

 बारे  में  सरकार  का  क्या  दृष्टिकोण है
 ?  जाने  के  लिये  फिर  बुलाये  गये  ?
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 भारत के  विभिन्न  स्टेशनों  से  नगरों  तथा  ग्रामों  के  पुराने  नाम  जल्दी-जल्दी

 इन  लोगों  के  आने  जाने  में  सरकार  द्वारा  न  बदलें  ?

 किया  जाने  वाला  व्यय  कितना  है
 ?  (a)  af  तो  इस  का  कारण

 रक्षा  उपमंत्री  :

 ८३  ।  उप मंत्रो  :-

 ३०  व्यक्ति  मुक्त  कर  दिये  गये

 तथा  ५३  विभिन्न  यूनिटों में  फिर  काम  पर  नाम  तथा  उनकी  शब्द  रचना

 लगा
 दिये

 गये  ।  बाद  वाले  अंक  में  ऐसे  १२
 बदलने  की  एक  समान  प्रक्रिया  बनाने  के  लिये

 कलक  भी  सम्मिलित हें
 जिन्होंने

 सेनेटरीਂ
 तथा  इस  बात  का  ध्यान  रखने  के  लिये  कि

 असिस्टेष्टों  के  रूप  में  फिर  से  काम  करने  की  ग्रामों  तथा  नगरों  इत्यादि  के  नाम  जिनके

 इच्छा  प्रकट  की  ।  इस  श्रेणी के  जितने  व्यक्ति  लोग  अभ्यस्त  होगया  हें  या  जिन  का  कोई

 Uo  एम०  ato  को  रखने  का  अधिकार  था
 एतिहासिक  महत्व  उस  समय  तक  न  बदले

 उतने  व्यक्ति  उसके  पास  नहीं  थे  ।  एक  पलकों  जायें  जब  तक  कोई  विशेष  विवशता  न

 ने  पैदल  सेना  में  स्थानान्तरित  किये  जाने

 की  इच्छा  प्रकट की  |
 खनिज  रियासतों  के  नियम

 ० |  *९१२.  श्री  अमजद  क्या

 प्राकृतिक  संसाधन  तथा  वैज्ञानिक
 सूचना  एकत्रित की  जा  रही  हू

 तथा  सदन
 पटल

 पर
 रख

 दी  जायेगी  ।  अनुसन्धान  मंत्री  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 दक्षिणी  प्रादेशिक  विकास  समिति  देश  के  खनिज  संसाधनों  का

 आधिक  तथा  वैज्ञानिक  उपयोग  करने  के

 FROG,  श्री  माधव  क्या
 भारत  खनिज  रियायतों  के  नियमों

 दिक्षा  मंत्री  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  क्या
 में  जो  परिवर्तन  करना  चाहती  उस  की

 टैक्निकल  शिक्षा  की  अखिल  भारतीय  परिषद्‌
 मुख्य  विशेषतायें क्या  हें  ?

 की  दक्षिणी  प्रादेशिक  विकास  समिति  की

 निरीक्षक  समितियों  ने  टेक्निकल  संस्थानों
 क्या  सरकार  खनिज  रियायतें

 प्राप्त  प्रत्येक  खान स्वामी  को  ऐसे  टेक्निकल

 के
 निरीक्षण

 का  कार्य  पूरा  कर  दिया  हे  तथा
 विशेषज्ञों  को  रखने  के  लिये  विवश  करने  का

 परिषद्‌  को  अपना  प्रतिवेदन  दे  दिया  है  ?
 विचार  करती  जिन  आदेश  खान  में

 काम

 प्राकृतिक  संसाधन  तथा  वैज्ञानिक  करने  वालों  के  लिये  मान्य  होंगे
 ?

 अनुसन्धान  मंत्री

 प्राकृतिक  संतान  तथा  satiate

 निरीक्षक  समितियों  ने  अपना  काम  पूरा  कर

 दिया  है  तथा  अपने  प्रतिवेदन  दक्षिणी  प्रादेशिक  अनुसंधान  मंत्री
 :

 समिति  के  पास  भेज  दिय  हें  ।  खनिज  रियायतों  के  नियमों  से  देश  के  खनिज

 संसाधनों  के  आर्थिक  तथा  वैज्ञानिक  उपयोग

 स्थानों  के  नाम  बदलना
 का  कोई  सम्बन्ध नहीं  है  यह  तो  खान

 FQ 22  att  बुच्चिकोरट  गया  :  क्या  खनिज  पदार्थ  तथा  विकास

 गृह-कार्य  मंत्री  बताने  की  करेंगे  कि
 :  नियम  की  धारा  ६  के  अन्तर्गत  बनाये  जाने

 क्या  यह  तथ्य  है
 कि

 केन्द्र  ने
 वाले  नियमों  at  कार्य  जिन  पर  विचार

 राज्य  सरकारों  को  आदेश  दिया  है  कि  वे  किया  रहा  है  तथा  जो  शीघ्र  ही  लागू



 १४५३  लिखित  उत्तर  १४  दिसम्बर  १९५३  लिखित  उत्तर  axa

 किये  जान  वाले  चूंकि  अनेक  महत्वपूर्ण  इस  उपक्रम  की  लगभग  लागत

 विषयों  पर  अभी  कोई  निर्णय  नहीं  हो  सका  कितनी है  ?

 है  इस  लिये  अभी  से  उनको  बताना  पूर्वकालिक  रक्षा  उप मंत्रो  =

 इस  आदाय का  एक  सुझाव
 ५०००  शब्द  प्रति  दिवस

 सरकार  के  सामने  रक्खा  जा  चुका  हू  तथा
 इसके  साजोसामान  का  प्रबन्ध

 विचाराधीन है  ।

 भारत  से  किया  गया  है  ।

 पप्पू  में  दब ली कार  काश्तकार  इस  योजना पर  अतिरिक्त  व्यय

 *R QV,  श्र  गोपाल  राज्य  लगभग  २७,०००  रुपये  का  किया  गया  है  ।

 मंत्री  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि :  संधारण  इत्यादि  पर  होने  वाले  आवर्ती  व्यय

 को  आगणन  १०००  रुपया  प्रतिमास  किया
 क्या  यह  तथ्य  है  कि  पेप्सू  के

 माल विभाग  के  किसीਂ  प्रकार  की  गया  ह

 किस्तें  नियत  किये  दखीलकार  भारत में  प्रवेश

 कारों  से  क्षतिपूर्ति  वसूल  करने  का  प्रयत्न  कर
 ९३२  श्री  पी०  सूबा  Wa:  क्या

 राज्य  मंत्री  बताने  की  कृपा  करेंगे

 ग्राम्य  विधियों  के  कार्यान्वित
 क्या  काश्मीर के  स्थायी  निवासियों

 के  सम्बन्ध  में  दखीलकार  काश्तकारों  के  साथ
 को  भारत में  प्रवेश  करनें  के  लिये  परमिट  लेना

 व्यवहार  करने  के  मालविभाग  के
 पड़ता हू  ?

 चोरियों  को  क्या  सरकार  द्वारा  कोई  आदेश

 जारी  किये  गये  हें  ?  उपर्युक्तਂ  खण्ड  का

 उत्तर  सकारात्मक हो  तो  इसका  कारण

 गृह-कार्य  तथा  राज्य  मंत्रो  क्यार े?
 :  नहीं  ।

 हां  ।
 गृह-कार्य  तथा

 राज्य  मंत्रो  ०  काटजू )

 हाँ

 हिन्द  ATT  के  साथ  बेतार  के  तार  द्वारा
 यह  वाह्य  तथा

 सम्बन्ध
 रिक  संचरण  )  २००५

 *2 32.  श्री  भागवत  क्या  द्वारा  लगाये  गये  हें  जो  जम्मू  तथा  काश्मीर

 रक्षा  मंत्री  बताने  की  | कपा  करेंगे  कि  :  सरकार  उनके  अधिकारों  के  अधीन

 जारी  किया  गया  था  ।  सरकार  के क्या  यह  तथ्य  हैं  कि  हिन्द नगर

 कोरिया  तथा  भारत  के  मध्य  बेतार  के  तार  द्वारा  पता  लगा  हू  कि  राज्य  पर  आक्रमण

 होने  के  पश्चात् तथा तथा  अन्त प्रवेश होते  रहने द्वारा  सम्बन्ध  स्थापित  किया  जा  चुका  है
 ?

 ~
 up  दिन  में  लगभग  कितने

 के  कारण  ए  सा  सुरक्षा  के  लिये  किया

 गया
 दादों  का  सम्वाद  भेजा  जा  सकता  है  ?

 इस  के  लिये  आवश्यक  राष्ट्रीय  नमूना  परिमाप  कमंचारो

 सामान  भारत  से  लिया  गया  ह  या  इस  का  *९३३.  श्र  एच०  एन०  मुकर्जी

 कोई  और  प्रबन्ध  किया  गया  हूँ  ?  क्या  faa  मंत्री  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  क्या



 PUR  लिखित  उत्तर  १४  दिसम्बर  १९५३  ~  स्थानीय उदार  PvaS

 यह  है  प्रत्यक्ष रूप  से  मंत्रालय  अथ  यह  नहों  है  पीलीभीत  के  कर  दाताओं

 के  आधीन  राष्ट्रीय  नमूना  परिमाप  के  फील्ड  को  कर  निर्घारण  कराने  के  लिये  शाहजहांपुर
 aa  में  काम  करने  ATS  बहुत  से  कर्मचारी  जाना  पड़ता  है  ।

 एक  २  मास  के  लिये  तथा  शर्तों  पर  काम  पर
 आयकर  निर्धारण  क्षेत्रों  तथा

 लगाय  जाते  हैं  ?
 आयकर  पुनर्वास  प्रदेशों  कीਂ  रचना  के

 faa  उप मंत्रो  एप०  Alo  2  मूलभूत  सिद्धान्त  ये  हे  ———

 भारत  सरकार  के  अंतगर्त  :  अन्य  अस्थायी
 (१)  उस  क्षेत्र के  करदाताओं  की

 दफ़्तरों  के  राष्ट्रीय  नमूना  परिमाप

 अधिकार  के  कमंचारी  फरवरी  १९५४

 संख्या  ;  तथा  संबंधित  लोगों  को  मुख्यालय

 पहुंचने  की  सहूलियत  ;
 तक  के  संबोधित  किये  गये  हे  ।

 कांत  पद  नियमित  वेतन  क्रम  के  अंतरंग  (२)  प्रशासनिक  सुव्यवस्था  जिस  के

 लाये  गये  हैं  शेष  पदों  के  लिये  भी  निकट  भविष्य
 प्ररिणामस्वरूप  कर  निर्घारण  अधिकारियों

 तथा  पुनर्वास  अधिकारियों  के  मध्य  काम  का
 में  नियमित  वेतन  क्रम  का  उपयोग  किया

 जायगा  ।  समान  वितरण  हो  सक े।

 आपका  निर्धारण  इटली  को  छात्रवृत्तियां

 ¥2 3,  को  एम०  एल०  अग्रवाल  :  ९३५.  छह  एम०  Sto  राम स्वामी

 क्या  वित्त  मंत्री  बताने  की  कृपा  करेंगे  क्या  शिक्षा  मंत्री  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 कि  कब  और  कसे  पीलीभीत  जिले
 इटली  की  पांच  छात्रवृत्तियां को  बरेली  के  आयकर  निर्धारण  क्षेत्र

 से  निकाल  कर  शाहजहांपुर  के  आयकर
 हाल  में  भारतीय  विद्याथियों  को  किन

 aa  के  लिये  दी  गई  थीं  ?
 निर्धारण  क्षेत्र  में  सम्मिलित  कर  दिया  गया  ?

 क्या  इन  छात्रवृत्तियों  के  लिये

 (a)  आयकर  निर्घारण  क्षेत्रों  तथा
 सभी  राज्यों  से  आवेदन  पत्र  मंगाये  गये  थे  ?

 आयकर  अपेलेट  प्रदेशों  की  रचना  के  मूलभूत

 सिद्धान्त  क्या  हैं
 उम्मीदवारों  का  चुनाव  किस

 आधार  पर  किया  गया  था  ?

 fat  उपमंत्रो  एन०  सो०  :

 पीलीभीत  का  जिला  बरेली  के  आयकर  farett ’  प्राकृतिक  संसाधन  तथा  वैज्ञानिक

 क्षेत्र से  जून  १९४८  में
 निकाल  लिया  गया  था  अनुवाद  मंत्रो  (  मौलाना  आजाद )  :

 तथा  उसी  होने  में  शाहजहांपुर  के  आयकर  भवन निर्माण  सांस्कृतिकਂ

 निर्धारण  क्षेत्र  में  सम्मिलित  कर  दिया  गया  इंजीनियरिंग  तथा  टेक्नॉलोजी  |

 था  |  ag  परिवर्तन  बचत  के  विचार  से  तथा

 हां  । प्रशासनिक  सुव्यवस्था  विचार  से  किया

 गया  था  क्योंकि  देखा  यह  गया  हँ  कि  आयਂ  चुनाव  योग्यता  के  आधार  पर

 कर  अधिकारी  के  पास  बहुत  से  मुकदमे  किया  गया  था  अध्ययन  अथवा  शिक्षण

 थे  जब  किं  आयकर  अधिकारों  शाहजहांपुर  के  विषय  के  तथा  इटली  में  प्राप्यਂ

 सुविधायों  के  आधार  पर  उम्मीदवारों  का
 के  पास  इतने  मुकदमे  नहीं  थे  कि  वे  सारे

 ag

 ae  रहें  ।  परन्तु  इसका  चुनाव किया  गयो  है  ।



 Pug  लिखित  उत्तर  १४  दिसम्बर  १९५३  लिखित  उत्तर  १४५८

 पिछड़े  वर्गों  सम्बन्धी  आयोग  रखने  के  संबंध  में  भारत  सरकार  द्वारा  जारी

 किये  गये  आदेशों  का  दृढ़  पालत  सुनिश्चित
 मुनि स्वामी  :

 श्री  गणपति
 करने  के  हेतु  एक  विशेष  मशीतरी  की  स्थापना

 द  श्री  रीडिंग  किशन  :  करनेਂ  के  लिये  कहा  गना  कोई  कार्य

 वाही की  गई  है  ?
 क्या  गह  काय  मंत्री  यह  बतलाने

 की  कृपा  करेंगे  भारत  सरकार  द्वारा  नियुक्त  गृह-कार्य  उप मंत्रो  दिशा

 किये  पिछड़े  वर्गों  सम्बन्धी  orate  ने  अनुसूचित  भ्रनुसूचित

 अपने  काय  में  कहां  तक  प्रगति  की  है  ?  तियों  के  उम्मीदवारों  की  रक्षित  पदों  पर

 आयोग  ने  wa  तक  कितने  राज्यों  नियुक्ति  करने  के  सम्बन्ध  में  नियमित  रूप  से

 का  दौरा  किया  है  ?  वार्षिक  प्रतिवेदन  भेजने  के  विषय  में  तभी  से

 क्या  अयोग  ने  कोई  अन्तरिक
 निदेश  जारी  कर  दिये  गये  हें  ।  उन

 की

 छान  बीन  के  लिये  प्रबन्ध  wa  गये  हैं
 प्रतिवेदन  प्रस्तुत  किया  है  ?

 श्र  जहां  कहीं  भी  रक्षण  नामों  के  पालत  में

 उप मंत्रो  कमी  जान  पड़ती  ऐसे  मामले  संबंधित

 तथा  पिछड़े  वर्गों
 के  आयोग  ने  मंत्री  की  सुचना  में  लाये  जाते  रक्षण

 अपना  किया  १८  भ  १९४३  से  प्रारम्भ
 सम्बन्धी  भ्रादेशों  को  qt  रूप  से  कार्यान्वित

 किया  था  ।  जनता  कीं  राय  मालूम  करने  करने  के  लियें  ate  कित  कार्यवाही  की

 के  लिये  इस  ने  एक  विशद  set  माला  ग्रा वश्य कर्ता  सरकार  इस  पर  भी  त्रिवार
 तैयार  की  है  जो  खूब  परिचालित  की  गई  है

 ।  कर  रही है  ।

 प्रशन  माला  के  उत्तर  प्राप्त  हो  रहे  हूं  तथा

 बेरोज़गार उन  की  जांच  की  जा  रही  है  ।  आयोग  ने

 अब  तक  लिखित  तथा  मौखिक  साक्ष्य  एकत्रित  ९३८.  को  Tato  डो०  राम स्वा मो  :

 कर  एवं  सामाजिक  व  दिक्षा  की  दृष्टि  से  शिक्षा  मंत्री  यश  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 पिछड़े  हुए  वर्गों  की  स्थितियों  की  उन्हीं  स्थानों  कि  भारत  द्वारा  बेरोजगार  लोगों  को  सहायता

 पर  जा  कर  के  जांच  कर  के  प्रावश्यक  आंकड़े  देने  के  उद्देश्य  से  शिक्षित  बेरोजगार

 संकलित  करने  के  उद्देश्य  से  छः  राज्यों  का
 नवयुवकों  को  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  MITT  का

 दौरा  किया  है  ।  कार्य  देने  के  लिये  रवी  गई  योजना  उत

 जी  नहीं  ।  राज्यों  में  क्र  तक  चालू  होगी  जिन्हों  ने

 श्री  तके  इस  के  लिये  eta  दे  दी  है  ?

 अनुसूचित  जातियों  तथा  अनुसूचित
 शिक्षा  व  प्राकृतिक  संसाधन  तथा

 जातियों  के  fea  पदों  का  संरक्षण
 निक  अनुसन्धान  मंत्रो  :

 ९३७.  रहे  बी०  एन०  क्या
 प्रस्तावित  योजना  २  १९५३  से

 गह-कार्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 चालू-कर  दी

 गईं  gt कि  क्या  सरकार  भ्रनुसुचित  जातियों  तथा

 अ्रनुसूुचित  झ्रादिमजातियों  के  wat  के  हाली  उस्मानियों  कार्ली  मुद्र

 eye  के  प्रतिवेदन  में  की  गई  faatfeatl  *e3e  को  एच०  जी०  क्या

 पर  जिन  वित  मंत्री  हैदराबाद  राज्य  में  हाली  उस्मानिया जातियों  तथा

 कागजीਂ  मुद्रा  की  वह  कुल  बताने भ्रनुसूचित  श्रादिमजातियों  के  लिये  पद  रक्षित
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 की  कृपा  करेंगे  जो  राजकोष  को  १  संवर्ग  के  द्वारा  भर्ती किये  गये  छात्रवृत्ति  प्राप्त

 १९५३  से  ३१  FeYR  तक  वापस  करने  वाले  विद्यार्थियों  के  सम्बन्ध  में  कोई  भी

 कर  दी  गई  थी  ?  wat  अकड़े  नहीं  रखे  जाते  क्योंकि

 उस  राज्य  में  इस  समय  जो  कमीशन  दिये  जाने  पर  उन्हें  अन्य  आकस्मिक

 कमीशंड  प्राधिकारियों  में  मिला  दिया  गया
 उस्मानिया  मुद्रा  प्रचलित  उस  का

 था | मानित  मूल्य  क्या है
 ?

 इन  अघिकारियों  को  स्थायी वित्त  उपमंत्री  ए०  सो०  :

 एक  रपये  के  नोटों  समेत  ८.०५  करोड़
 दन  के  आवेदन-पत्र  भेजते  के

 उस्मानिया  सिक्का  |  लिये  उतना  ही  अवसर  प्रदान  किया  गया  था

 एक  रुपये  के  तथा  wear  छोटे
 जितना  कि  अन्य  भूतपूर्व  कराई  एम०  एस०  के

 प्राकृतिक  कमीशंड  अधिकारियों  को  प्राप्त
 सिक्कों  समेत  १८.४२  करोड़

 स्थायी  नियमित  कमीशंड  उन  में  से  केवल
 निया  सिक्का  ।  यह  स्थिति  २८

 उन्हीं  को  दिये  गधे  थे  जो  योग्यता  के  आधार

 KR
 को  थी

 पर  चुनाव  मण्डलों  द्वारा  भ्रच्छ्ध  समझे  गये

 आदिम जोति  परासशंदात्रो  परिषद्‌  थे  |

 ४०७,  श्री  सोरन  :  क्या  गृह-कार्य  मंत्री
 पहाड़ी  क्षेत्रों  में  सो ढ़ियों दार  खेतो

 यह  बताने की  कृपा  करेंगे  कि  क्या  पश्चिमी
 Soe  को  रेकाँग  किलिंग  :  क्या  राज्य

 बंगाल  में  श्रनुसुकित  श्रादिम  जातियों  के  लिये
 मंत्री  यह  बतलाने  की  कृपा  करेंगे  :

 एक
 अ्दिमजातिਂ  परामर्शदात्री  परिषद्‌

 मणिपुर  के  पहाड़ी  क्षेत्रों  में
 की  की  जा  चुकी है  ?

 PEYR-KR  त्या  १६  ४५३-५४
 में

 गृह-कार्प  TIAA
 दार  खेती  को  प्रोत्साहन  देने  के  लिये  स्वीकृत

 जी  हां  ।  तथा  व्यय  की  गई  धन  राशि  ;

 आई०  एस०  आकस्मिक  संवर्ग  मनीपुर  की  सरकार  द्वारा

 पदाधिकारियों  क्षेत्रवार  प्राप्त  तथा  स्त्री  त  किये  गये

 ४०८,  डा०  एन०  बो०  खरे  पत्रों  की  ;  तथा

 क्या  रक्षा  मंत्री  पिछले  महायुद्ध  में  मेडिकल  इस  काल  में  खेती  की  जाने  वाली

 ? कालेज  से  व  भारत  सरकार  से  छात्रवृत्ति  भूमि  का  क्षेत्रफल

 प्राप्त  करने  वाले  विद्याथियों  में  से  सीधे  भर्ती
 गृह-कार्प  तथा  राज्य  मंत्रो  काटजू

 किये  गये  उन  कराई  एम०  एस०  आकस्मिक

 aay  पदाधिकारियों  की  संख्या  बताने  की
 १९५२-५२  में  छः  प्रदर्शनकारी  प्रचार

 कायें  तथा  पहाड़ी  क्षेत्रों  में  सीढ़ियां दार  खेती

 कृपा  करेंगे  जिन  की  प्रभी  तक  To  एम०  सी ०  के  योग्य  भूमि  को  खोजते  के  नियुक्त
 के  नियमित  संवर्ग  में  पुष्टि  नहीं  की  गई

 ?
 किये  गये  थे  ।  उन  में  ८०  गांव थे  उन्हों  ने

 १०००  एकड़  भूमि  ढूंढ़  निकाली  जो

 इन  पदाधिकारियों  के  पुष्टीकरण  सीढ़ियोंदार  खेती  उपयुक्त  थी  ।  २०००

 के  सम्बन्ध  में  क्या  रही  है  ?  रु०  की  राशि  इस  कार्य  पर  बयन  की  गई  थी  |

 cal  उप मंत्रो  :  PEARS  में  इसी  कार्य  के  लिये

 भूतपूर्व  भाई
 ०

 एम
 ०  एस०  के  झ्राकस्मिक  प्रदर्शनकर्ता  नियुक्त  किये  गये  हैं  ।
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 आदिमजातिਂ
 कल्याण  योजना  के  ग्रन्थित  क्या  यह  संच  है  कि  विभिन्न

 मुख्य युक्त  के  विवेकात्मक  अनुदान  के  लिये  राज्य  ऐसी  अफीम  को  जनता  के  हाथ  अपन

 एक  इकट्ठी  राशि  रखने  का  विचार  है  अ्रपने  अलग  अलग  दरों  पर  बेचते  हें  ?

 ate  यह  भी  विचार  किया  जाता  है  कि  क्या  सरकार  को  ज्ञात  है  कि

 ऐसे  कार्यों
 के  लिये  वित्तीय  सहायता  उसी  विभिन्न  राज्यों  के  दरों  में  ग्रस्त  होने  से

 fafa  में  से  दी  जाये  |  सरकारी  अफीम  की  चोरी  को  प्रोत्साहन

 PEXR-¥R  में  ४०००  रु०  की  धनराशि  मिलता  है  ?

 मुख्या युक्त  के  विवेकात्मक  अनुदान  में  से  वित्त  उप मंत्रो  ए०  सो०  :

 क्षत्र  के  चिंगजौरी  ग्राम  में  एकਂ  वर्ष  PEXR-XR  में  गाज़ीपुर  फैक्टरी

 सिचाई  की  नालियों  के  निर्माण  निमित्त  अरंड
 में  २३६१  मन  तथा  नीमच  में  ८०५  मन

 दान
 के

 रूप  में  व्यय  की  गई  थी  |
 अफीम तैयार  की  गई  ।

 प्राप्त  हुए  आवेदन  पत्र  :

 उबाल
 सुचना  एकत्रित की  जा  रही  है

 तथा  यथाशीघ्र  सदन  पटल  पर  रखी

 सदर  जायेंगी  ।

 तामेगलंगਂ
 मूल्य  का  वर्तमान  दर  जिस  पर

 चुराचांदपुर  राज्य  सरकारों  को  अफीम  दी  जा  रही  है

 ye  रु०  १  श्री  प्रति  सेर  है  ।

 &  at,  श्रीमान्‌  ।  राज्य  सरकारों

 द्वारा  बेची  जाने  वाली  अफीम  की  दरें  दिलाने

 इन  सभी  ग्रा वेदन  पत्रों  की  जांच  की  वाला  एक  विवरण  संलग्न  है  दिखाने

 जा  रही  है  ।  परिशिष्ट  ४,  अनुबन्ध  संख्या  ५३  |

 ठोक  ठोक  सूचना  उपलब्ध  नहीं
 श्रीमान्‌  ।  वर्तमान  स्थिति

 है  ।  यह  एकत्रित  की  जायेगी  तथा  प्राप्त
 में  ऐसी  कोई  खास  बात  नहीं  होती  है  ।  राज्य

 होने  पर  सदन  पटल  पर  रखी  जायेंगी  ।
 सरकारों  के  सम्भरण  में  वित्तीय  वर्ष  १९६  ४८-

 अफीम  vee  आधारभूत  wind  पर  प्रतिबंध

 १०  प्रतिशत  की  कमी  जा  रही  है  |
 ४१०.  शो  यू०  एम०  त्रिवेदी  :

 तथा  यह  wa  इतने  निम्न  स्तर  पर  पहुंच कपा  चित  मंत्री  स्थानीय  उपभोग  के  लिये

 गई  है  कि  राज्य  सरकारों  की  आवश्यकता
 (१)  नीमच  फैक्टरी  तथा  (2)  ange

 भी  कठिनता  से  ही  पुरी  हो  पाती  ह ै। फैक्टरी  में  तैयार  की  गई  अफीम  की
 मात्रा

 मत  राज्य  सरकारों  द्वारा  नियन्त्रण  सदैव  से
 बताने  की  कृपा  करेंगे  ?

 कहीं  अधिक  कठोर  हो  गया  है  ।  तथा  अ्रन्तर
 भारत  सरकार  को  इस  प्रकार

 राज्य  चोरी  का  खतरा  काफी  कम  हो
 अफीम  तैयार  कराने  पर  क्या  लागत  लगी

 गया है  ।
 और  तैयार  की  गई  अफीम  का  मूल्य  कितना

 परीक्षाएं

 ४११,  सेठ  गे  दास  :  क्या  शिक्षा विभिन्न  राज्यों  को  यह  किस
 भाव

 qt  दी  जाती  है  ?  मंत्री  उन  विद्यार्थियों  की  सम्पूर्ण  संख्या  बताने
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 की  कृपा  करेंगे  जो  सन्‌  १९४३  में  निम्नलिखित  चार्जशीट  केवल  उन्हीं  मामलों

 परीक्षणों  में  उत्तरी  हुए  हैं  में  दी  जाती  है  we कि  सरकारी  कर्म चा  रियों

 ग्रीवा  उसकी
 को  अनुशासनात्मक  कार्यवाही  के  ग्रतुप्तार (१)  मंट्रीकुलेशन

 समकक्ष ;
 हटाया  जाता  जिप  अस्थायी  कने चा  रियों

 2)  की  नौकरी  दोनों  पक्षों  में  से  किसी  एक
 x)  इन्टरमिजियेट  उस

 की  समकक्ष
 द्वारा  की  गई  पुत्र  सुचा  से  समाप्त  की  जा

 सकती  चाजंशीट  की  कोई  आवश्यकता

 (3)  ajo  To,  ato  एस०  ato  नहीं  होती  है  ।
 जलकण

 अथवा  उस  की  स  कक्ष
 (77)  करमचारियों

 में  से  एक  सी०  ्रो ०

 (४)  एम०  Uo,  एम०  एस०  सी०  डी०  कामगर  संघ  का  साधारण  सं दस् प्र

 अथवा  उस  की  समकक्ष  ?  त्या  दूसरा  कार्यकारिणी  का  द्वीप  थो  ॥

 शिक्षा  व  प्राकृतिक  संसाधन  तथा  इन  दोनों  व्यक्तियों  का  संघ  से  सम्पर्क

 निक  अनुसन्धान  मंत्री  आज़ाद
 उसे  के  हटाये  जाने  से  कोई  सम्बन्ध

 (१) से  (¥).  geusAT
 में  हुई  विधिक  परिवारों

 नहों  रखता  है  ।

 म  उतीर्ण  विद्याथियों  की  संख्या  इस  प्रकार  सनीचर  में  पुलिस  संगठन

 थी  मंट्रीकुलेशन  तथा  उस  कीं  समकक्ष  BRR,  श्री  रीडिंग  किलिंग  कपा

 o¥, Soo;  इन्टर  इंटर  साइंस  राज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 €,900;  बी०  ए०/बी०  एस०  सी ०  33,200;  मनीपुर  में  पुलिस  संगठनों  की  कौन  कौन  सी

 तथा  एम०  ए०  /  एस०  एस०  सी ०
 विभिन्न  श्रेणियां  goat  पृथक  पृथक  उनके

 कर्मचारियों  की  वर्तमान  संख्या  क्या  है  ?

 देह  सी०  को  ड  ०
 गृह-कार्य  राज्य  मंत्रा

 wea.  को  fagarazi  क्या  रक्षा  :  मंजूर  की  गई  मनीपुर  पुलिस  के

 मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  क्या  यह  संच  कर्मचरियों  की  इस  प्रकार  है  :

 है  कि  हु  पूना  सी०  झरो ०  के  कुछ
 अ  ि

 मनोहर
 रक्षा  कर्मचारियों  को  विना  कुछ  कारण  बताये

 पद  मंजूर  की  गई  संख्या
 नौकरी  से  हटा  feer  गा  ?

 कमांडों
 क्या  यह  सच  है  कि  ar  कोई

 कर्मचारी  नौकरी  से  हटाया  जाता  है  तो
 सूबेदार  मेजर

 उसे  एक  चार्जशीट  दिया  जाता  तथा  सुबेदार

 जमादार
 अपना  प्रतिवाद  करने  का  भी  अवसर  fear

 id  हवलदार  Is
 जाता  हे

 नाथना  इक
 क्या  ag  संव  है  कि  उपर्युक्त  लेंस  नायक

 भाग  में  निर्दिष्ट  कमेंचारी  सक्रिय
 रोप फल मैन  तय

 मज  दूर-संघवादी  थे  ?
 हैड  कंसटेबिले

 रक्षा  उप मंत्रो  सता  चौकीदार

 दो  अस्थायी  कर्मचारियों  को  उचित  भंगी
 eo ee eee a य  a

 पूर्व  सुचना  दे  कर  हटाया  गधा  क्योंकि

 उन  की  सेवाओं  की  शौर  प्रा वश्य कता  नहीं
 थी  ।  कुल  Cos
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 es  न
 निश्शस्त्र  पुलिस  मामला  विचाराधीन  है  ।  म

 पद  यह  बताना  चाहता  हूं  कि  इस  समय  जो  हिन्दी
 न  मंजूर  की  गई  संख्या

 शिक्षा  समिति  काम  कर  रही  wer  बातों

 सुपरिटेंडेंट  gfe  के  साथ  उसमें  तीन  प्रमुख  हिन्दी  संघटनों  के

 डिप्टी  सुपरिटेंडेंट  पुलिस  प्रतिनिधि  भ्रर्थातਂ  (१)  हिन्दी  साहित्य
 इंस्पैक्टर

 सब  इंस्पैक्टर  2G

 सम्मेलन  (२)  दक्षिण  भारत

 हिन्दी  प्रचार  मद्रास  कौर  (3)
 afore  सब  इंस्पैक्टर  डेड

 हिन्दुस्तानीਂ  प्रचार  tat  ।

 हैड  कंस टेबिल  १६

 कांस्टेबल  Vs  बिक्री-कर

 हैड  कलक

 स्टेनोग्राफर
 vey.  गिडवानी

 :..
 क्या

 faa  मंत्री  यह  बताने  की  क्या  करेंगे  कि
 कलक

 क्यो यह
 संच  है  कि  विभिन्न  राज्यों  में

 गायें  चराने  वाला
 कर-विधि  के  प्रशासन  में  अनुभव  की  गई

 भंगी
 कठिनाइयों  पर  विचार  करने  के  १६

 बैटमेन  तौर  १७  नवम्बर  १९५३  को  दिल्‍ली  में
 ee et  ee  et

 प्राधिकारियों  की  एक  समिति  की  बैठक  हुई  ?

 कुल  ask

 ot oe  लव  कला  यदि  तो  क्या  निर्गंध  किये

 गये  *?
 अखिल-भारतीय  राष्ट्रभाषा  सम्मेलन

 ४१४.  श्री  गिडवानी  :.  क्या  वित्त  उपमंत्री  एन०  सी०

 दिक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  श्रीमान  ।

 क्या  सरकार  को  इस  बात  करा  पता  है  कि

 Qo  नवम्बर  Pe¥R  को  नागपुर  A  हुए
 समिति  ने  कई  सिफारिशें

 जो  राज्य  सरकारों  को  भेजी  गई  हें  ।
 पांचवें  अ्रखिल-भारतीय  राष्ट्रभाषा  सम्मेलन  ने

 हिदी  परीक्षाओं  के  प्रमापीकरण  की
 पॉंडिचेरी  को  सोमा  पर  सोमा-शुल्क

 रास्ता  पर  जोर  डालने  वाला  एक  संकल्प

 पारित  श्र  यह  अनुरोध  किया  कि  SLR  श्री  ato  afer
 :  कपा

 दिक्षा  मंत्रालय  द्वारा  नियुक्त  की  गई  हिन्दी  वित्त  मंत्री  सदन-पटल  पर  पाण्डीचरी  की  सीमा

 शिक्षा  समिति  में  ऐसे  सदस्य  होने  पर  स्थित  सीमा-शुल्क  बाहर  के  द्वारों

 श्र  चौकियों  की  सुची  रखने  की  कृपा जो  देश  में  हिन्दी  प्रचार  करने  वाले  संघटनों

 करेंग े?
 का

 प्रतिनिधित्व  करें  ?

 यदि  ऐसी  art  है  तो  सरकार  वित्त  उप मंत्रो  एं०  Ato

 इस  मामले  में  क्या  कार्यवाई  करना  चाहती  पाण्डीचरी  की  भूमि  सीमा  पर  भूमि

 थ
 शुल्क  बाहर  के  ar

 शिक्षा  व  प्राकृतिक  संसाधन  तथा  अन्दर  के  द्वारों  सम्बन्धी  जानकारी सम्बन्धी

 निक  अतुसस्थान
 मंत्री

 आज़ाद
 :  विवरण  सैदन-पटल  पर  रखा  जाता

 विमान  |  परिशिष्ट  ४,  अनुबन्ध
 emt

 ५४]
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 SAC)  लिखित  उत्तर  १४  दिसम्बर  १९५३  लिखित  उत्तर  १४६८

 शराब का  चोयनियन  मामले  का  पूर्वावलोकन  किया  गया  हैं  पर

 सरकार  के  अस्थायी  निर्णय  को  प्रभावी  करने
 ४१७.  गिडवानी :  वत्

 के  लिये  कार्यवाई  की  गई  है  ।  कुछ  प्रारम्भिक
 मंत्री  ११  सितम्बर  १९५३  को  पूछ  गये

 तारांकित  प्रश्न  संख्या  १२२६  तथा  १२३०
 पचा  रिश्तों  पहले  ही  श्रारम्भ  की  गई  हैं  ।

 पर  उठाये  गये  अनुपूरक  के  प्रधान  मंत्री  जातियों  तथा  अनुसूचित
 द्वारा  दिये  गये  उत्तर  की  श्र  निर्देश  करके

 जातियों के  आयुक्त  का  कार्यालय

 यह  बताने

 ने
 की  कृपा  करेंगे  :

 SWS  डा०  सत्यवादी  :  गृह-शाप
 क्या  दाराब  के  चौयरनिय॑न में  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  :

 बम्बई  के  कुछ  सीमा-शुल्क  प्राधिकारियों

 के  सम्मिलित होन  के  प्रश्न  के  सम्बन्ध  में  (#)  अनुसूचित  जातियों  तथा

 सुचितਂ  भ्रादिमजातियों  के  aaa  के  कार्यालय
 कुछ  ग्र  जांच  की  गई  है  ;  और

 तथा  उसकी  शाखों  में  कार्य  कर  रहे
 यदि  तो  उस  जांच  का  क्या  चोरियों  की  तथा

 परिणाम  रहा  ?
 प्रत्येक  श्रेणी  में  क्रमशः  Wa -

 वित्त  उपमंत्री  ए०  do  सुचित  जातियों  तथा  ग्रनुसुचित

 जातियों  के  कर्मचारियों  की  संख्या  ?
 तथा  (@).  माननीय  सदस्य

 कें मन  में  बम्बई  सीमा-शुल्क केन्द्र  के  श्री  गृह-कार्य  उपमंत्री  n~ (31

 जानें  डीक  का  मामला  जिसके  सम्बन्ध  तथा  सदन  पटल  पर  विवरण

 में  जांच  करना  प्रधान  मंत्री  ने  अपने  जिम्मे  पत्र  रखा  जाता  है  ।  परिशिष्ट  ४,

 लिया  ।  समस्त  सम्बन्धित  मंत्रालयों  द्वारा  अनुबन्ध  संख्या  ५५  |

 enemas ed
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 भाग  और  उत्तर  से  पथक श् भ्  कार्यवाही



 संसदीय
 वाद

 विवाद

 (  भाग  ef Gal  और  छत्तर  से  यक

 शासकीय  इ्रचान्त

 R558  १३६४

 ar द् द  ll  | नी  तालीम  पुरी  की  ।  तालीम  के  बाद

 मौका  था  कि  वह  अपनी  फिकर  करते  ।

 लोक  सभा  अपने  खानदान  की  फिकर  करते  ।  कोई

 मुलाजमत  करते  |  कोई  कारोबार  करते  |

 सोमवार  १४  दिसम्बर  MaKe २
 ae  ee

 मगर  नहीं  ।  उन्होंने  अपनी  जिन्दगी  मुल्क

 की  खिदमत  के  लिए  वक्फ  कर  दी  और

 सदन  की  बैठक  डेढ़  वह  समवेत  हुई  |
 खिदमत  का  भी  एक  ऐसा  मैदान  चुना  जो

 महोदय  अध्यक्ष-पद  आसीन  बहुत  मुश्किल  मैदान  यानी  मजदूरों  की

 प्रदान  थ्रोट  उत्तर  खिदमत  का  मैदान  |  मजदूरों  के  मक्सद

 {  मजदूरों  के  फायदा  को  उन्होंने  अपना
 देखिए  भागय  १

 मक्सद  बनाया  |  वह  बरसों  से  उसी  काम  में

 २.३९  स०  प०  लगे  हुए  थे
 ।  न  fas  इस  मुल्क  के  अन्दर

 श्री  एच०  एन०  शास्त्री  का  देहान्त
 बल्कि  मुल्क  के  बाहर  भी  जों  इंटरनैशनल

 आरगेनाईजेशन  वह  उन  में  शरीक  हुए

 मिनिस्टर  आफ़  एजुकेशन  एन्ड  नेचुरल  और  हिन्दुस्तान  की  नुमाइंदगी  की  ।  मजदूरों

 ada  एन्ड  साइंटिफिक  रोसचं  का  फायदा  यकीनन  उन  को  अजीज  था  लेकिन

 :  इस  हम  सब  के  दिल
 इस  के  साथ  ही  वह  उन  लोगों  में  नहीं  थे  जो

 एक  ताजा  गम  के  बवजह  से  बोझल  हो  रहे  किसी  एक  ही  तरफ  बहू  जाते  हें  ।  उनके

 दो  दिन  हुए  हवाई  जहाज  का  जो  हादसा  सामने  गवर्नमेंट  की  कारखानों

 नागपुर  में  हुआ  उस  की  वजह  से  १३  जानों  की  मुश्किलात  और  इन्डस्ट्री  की  मुश्किलात

 का  नुक्सान  हुआ  और  बड़े  ही  दुख  को  भी  थीं  और  वह  हमेशा  कोशिश  करते  थे

 हूँ  कि  हमारे  एक  अजीज  साथी  और  इस  कि  मजदूरों  के  फायदा  को  सामने  रखते

 हाऊस  के  सरगरम  मेम्बर  श्री  हरिहर  नाथ
 हुए  एतदाल  का  रास्ता  इख्तियार  किया

 शास्त्री  भी  उस  हादसा  में  हम  से  जुदा  हो  जायਂ  ताकि  सही  नक्शा  बन  सके  ।

 गय  |  शास्त्री  मरहूम  मुल्क  की  आजादी  की

 लड़ाई  के  एक  बहादुर  सिपाही  थे  ।  अभी वह  मुझ  को  यकीन  ह  कि  उन  की
 जुदाई

 तालीम  पा  रहे  थे  कि  महात्मा  गांधी  जी  का  गम  हम  सब  यकसां  तौर  पर  महसूस  कर
 की  लीडरशिप  में  तहरीक  शरू  हुई  ।  उन्हं

 रहे  हूं  और  हाऊस  का  हर  मेम्बर  उन  के

 तालीम  छोड़  दी  और  मैदान  में  आ  कर  पसमांदों  से  दिली  हमदर्दी  रखता  ह  ।

 खड़े हो  गये
 |  वह  बार  बार  मैदान  में  आये

 और  बार  बार  कंद  खाना  का  दरवाजा  अध्यक्ष  महोदय  :  माननीय  उप

 खटखटाया ।  उस  के  बाद  उन्होंने  बनारस  में  नेता  ने  जो  कुछ  कहा  है  में  उस  से  पूर्णतः
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 १३६५  रिज़वी  बेक  आंख  इण्डिया  १४  दिसम्बर  १९५३  समितियों  के  लिये  निर्वाचन  १३६६
 की  वापसी )  १९३५ के

 सम्बन्ध  1
 अधिसूचना

 महाँ

 सहमत  हु
 ।

 श्री  हरिहर  नाथ  शास्त्री  ने  देश
 पटल  पर  रखता  हुं  ।  [TeTHTEe  में  दुरखी

 |  है  दाख
 न

 के  स्वातंत्र्य  संग्राम  में  प्रमुख  भाग  लिया  था
 a  खेप  संख्या

 और  अपना  जीवन  मज़दूरों  की  भलाई  के
 a

 लिये  समर्पित  कर  दिया  था  ।  वह  इंडियन  समितियों  के  लिये  निर्वाचन
 नेशनल  ट्रेड  यूनियन  atta  के  प्रधान

 हम  सब  को  उन  के  दुखद  अवसान  से  असीम
 भारतीय  sala  नारियल  समिति

 दोक  हुआ  है  और  हम  उन  की  वृद्ध  माता
 खाद्य  तथा  कृषि  उपमंत्री  एम  ०  वी ०

 और  उन  की  पत्नी  को  समवेदना  भेजते  हें  ।  कृष्ण प्पा  )  :
 में

 प्रस्ताव  करता
 हूं

 सदन  अपना  दोक  प्रकट  करने  के  लिये  एक  भारतीय  नारियल  समिति

 मिनट  मौन  रहे  |
 १९४४,  जैसा  कि  वह  भारतीय

 सदन  एक  मिनट  मौन  रहा  ।  नारियल  समिति

 १९५२  द्वारा  संशोधित  के  अंतगर्त
 सदन  पटल  पर  रखे  गये  पत्र  इस  के  अध्यक्ष  महोदय

 आयकर  जांच
 आयोग

 सम्बन्धी  द्वारा  निर्धारित  कायंविधि  के

 अधिसूचना  श्री  पी०  To  स्थान

 faa  उपमंत्री  एम०  सो०  :  ने  त्यागपत्र  दे  दिया  स्वयं  अपने  में

 आय  पर  कराधान  से  भारतीय  केन्द्रीय  नारियल  समिति  ar

 १९४७  की  धारा  ४  की  उपधारा  सदस्यता के  fea  एक  सदस्य  at  निर्वाचन

 (३)  के  वित्त  मंत्रालय  करें  ्

 की  अधिसूचना  संख्या  ७  -ऑस्कर

 दिनांक  २  १९५३,  जिस  के  द्वारा  अध्यक्ष  महोदय  द्वारा  प्रस्ताव

 आयकर  जांच  आयोग  की  ara  की  अवधि  हुआ  तथा  स्वीकृत  हुआ  |

 महोदय  :  मुझे  यह  सुचना  देनी ३१  १९५५  तक  बड़ाई  गई

 की  एक  प्रति  पटल  पर  रखता  हुं
 ।  हैं  कि  भारतीय  केन्द्रीय  नारियल  समिति  के

 में  रखी  गई  देखिये  संबया  एस--  सिलसिले  में  नामनिर्देशित  पत्रों  के  प्राप्त

 करने  तथा  उम्मीदवारी  नाम  वापस

 रिज  बैंक  आफ  आवश्यकता  होने  निर्वाचन करने  के

 लिये  ये  तारीखें  निर्धारित  की  गई  हें  :”---
 की  १९३५  के

 नामनिर्देशन की  तारीख---  २-५३  |:
 सम्बन्ध  में

 अधिसूचना

 श्री  एम०  ato  शाह  :  में  रिज़वी  बैंक
 उम्मीदवारी  से  अपना  नाम  वापस  लेनें

 आफ़  इंडिया  १९३४  की  धारा
 की  तारीख----  |

 २८  के  परन्तुक  के  ford  बैंक  आफ़
 निर्वाचन  कीਂ  तारीख----  ॥

 इंडिया  की  अधिसूचना  संख्या  २२,  दिनांकਂ  नामनिर्देशन  अथवा  उम्मीदवारी
 से

 अपना

 २९  १९५३,  जिस  के  द्वारा  रिज  नाम  वापस  लेने  के  पत्र  संसदीय  सुचनालयों

 बेक  आफ़  इंडिया  की  में  कथित  तारीखों  को  ४  बजे  म०  प०  तक

 १९३५ में
 a  leet  किये

 गये
 की  एक  प्रति  लिये  जायेंगे  ।



 १३६७  विशेष  विवाह  १४  दिसम्बर  १९५३  विधेयक  १२६८

 निर्वाचन  २-३०  म०  प०  और  ५  म०  प०
 पंडित  बालकृष्ण  शर्मा  कानपुर

 के  बीच  संसद  भवन  के  कमरा  नंबर  ६२  में  दक्षिण  व  जिला  इटावा-पूर्व  )
 :  राज्य  परिषद्‌

 होगा  ने  इस
 सम्बन्ध

 में  जो  संकल्प
 पारित  किया हूँ

 ग  उस  के  अनुसार  संयुक्त  समिति  का  संचालन

 उस  सदन  के  प्रक्रिया  सम्बन्धी  नियमों  के विशेष  विवाह  विधेयक

 विधि  तथा  अल्पसंख्पक-कार्य  मंत्री
 संयुक्त  समिति  का  अध्यक्ष  उसी  सदन  में  से

 :
 में  प्रस्ताव  करता  हुं  :

 लिया  और  ag  कि  यह  संयुक्त

 यह  सदन  राज्य  परिषद्‌
 की  इस  जिस  में  अधिकांश  सदस्य  इस  सदन  के

 सिफारिश  से  सहमत  कि  कतिपय  अपना  प्रतिवेदन  राज्य  परिषद्‌  को  देगी  ।

 mat  में  विवाह  के  एक  विद्वेष  रूप  इन  परिस्थितियों  में  क्या  हमारा  यह  प्रस्ताव

 तथा  ऐसे  व  कतिपय  अन्य  विवाहों  के
 स्वीकार  कर  लेना  उचित  होगा

 ?

 पंजीयन  का  उपबन्ध  करने  वाले  fe
 >

 के  सम्बन्ध  में  सदनों  की  संयुक्त  समिति  में  थ्री
 Ue  खुदा  बन्दा

 एक  और  बात  है  जिस  की  ओर  मेरे  माननीय
 यह  सदन  शामिल  हो  और  संकल्प  करता

 मित्र  ने  निर्देश  नहीं  किया  ।  राज्य  परिषद  में
 हूं  कि  उक्त  संयुक्त  समिति  की  सदस्यता

 के  लिये  लोकसभा  के  निम्नलिखित  सदस्य
 जो  संकल्प  पारित  हुआ  वह  पूरा  का  पूरा

 पेश  नहीं  किया  गया  ।  उस  प्रस्ताव

 हरि  विनायक  श्रीमती  इन्दिरा
 के  बिना  यह  सदन  संयुक्त  प्रवर  समिति  में

 किस  प्रकार  शामिल  हो  सकता  ह  ?
 Yo  श्री  नरहर  विष्णु

 पंडित  बालकृष्ण  श्री  नरदेव  डा०  लंका  सुन्दरम

 श्री  राम  श्री  मुहम्मद  खुदा
 मने  विधि  मंत्री  के  प्रस्ताव  के  सम्बन्ध  में

 श्रीमती  सुषमा  श्री  अवलेश्वर  प्रसाद  एक  संशोधन की  सुचना  देहें  यदि  आप  उचित

 डा०  हरी  श्री  डोडा  समझें  तोਂ  विधेयक  के  गुणावगुण ों  पर  चर्चा

 श्री  जी०  आर ०
 करने  से  पहले  प्रक्रिया  तथा

 श्री  सी०  पी०  श्री  विश्वनाथ  घिकार  के  प्रश्नों  पर  चर्चा
 की  जा

 सकती  है
 ।

 श्री  टेक  श्रीमती  सुभद्रा  अध्यक्ष  महोदय :
 में  समझता  हूं  कि

 श्रीमती  बी०  श्री  बी०  एन
 ०  माननीय  सदस्य  अपना  संशोधन  इसी  समय

 श्री  एन०  श्री  पुरुनेन्दु  प्रस्तुत  कर  सकते  हे  ।

 देखा  श्री  बी०  पोकर  हर
 .  डा०  लंका  सुना  :

 म  प्रस्ताव  करता

 arta  राजमाता  कमलेन्द्मति  ह्

 श्रीमती  सुचेता  श्रीमती  रेणु  मूल  प्रस्ताव  के  स्थान  में  निम्नलिखित

 डा०  To
 एम०

 आदिष्ट  किया  जाये

 आर  श्री  बी  ए  रामचन्द्र
 किस  यह  सदन  राज्य  परिषद  की  इस

 श्री  पी०  एन  ०  श्री  के०  wo
 सिपारिश  पर  ध्यान  देते  हुए  कि  कतिपय

 दामोदर  और  श्री  त्रिदिव  कुमार  मामलों  में  विवाह  के  एक  विशेष  रूप

 चौधरी  प
 तथा  ca  व  कतिपय  अन्य  विवाहों  के

 पंजीयन  का  उपबन्ध  करने  वाले  विधेयक
 Ny ~

 अध्यक्ष  महोदय

 :

 प्रस्ताव  प्रस्तुत  हुआ
 |
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 लंका  सुन्दरम्

 के  सम्बन्ध  में  सदनों  की  संयुक्त  समिति  लिखित  सदस्य  नामनिर्देशित  किये  जायें  )

 में  यह  सदन  शामिल  यह  संकल्प  करता  के  स्थान  में  egrets  that  it

 है  fe  उक्त  समिति  से  सम्बद्ध  होने  के  is  unabje  to  concur  in  the

 लिये  लोक-सभा  के  निम्नलिखित  सदस्य  said

 ual
 !  fet  जाय  श्री  हरि  खेद  है  कि  वह  उक्त  सिपारिश  से  सहमत

 श्रीमती  इन्दिरा  To  नहीं हो  सकता

 Waa,  श्री  नरहरी  विष्णु  अध्यक्ष  महोदय  :  संशोधन  प्रस्तुत  हुआ  |

 पंडित  बालकृष्ण  श्री  नरदेव

 श्री  राम  श्री  मुहम्मद  खुदा
 भीं

 एस०
 बो  राम स्वामी  :  में  प्रस्ताव

 करता  हूं  :
 श्रीमती  सुषमा  श्री  अवलेश्वर  प्रसाद

 प्रस्ताव  के  अन्त  में  निम्नलिखित  जोड़ा गलत  डा०  हरी  श्री  डोडा

 sty  जी०  आर०  जाये  :--

 श्री  सी०  पी०  श्री  विश्वनाथ  will  work  under

 श्री  टेक  श्रीमती  सुभद्रा  the  Rules  of  Procedure  of  the

 श्रीमती  बी०  श्री  बी०  एन०  House  of  the

 श्री  एन०  at  पुरुनेन्दु  लोक-सभा  के  प्रक्रिया  सम्बन्धी  नियमों
 शेखर  श्री  ato  पोकर

 के  अन्तर्गत  कार्य  करेगी  1”)
 हर  हाइनैस  राजमाता

 श्रीमती  सुचेता  श्रीमती  रेण
 अध्यक्ष  म  ह्रदय  :  संशोधन  प्रस्तुत  हुआ

 |

 डा०  ए  श्री  एम  ०  अध्यक्ष  महोदय
 :  इस  बात

 को ध्यान  में

 आर०  श्री  बी०  रामचन्द्र  रखते  हुए  कि  बहुत  से  सदस्य  प्रस्तुत  प्रशन

 के  सांविधानिक  पहलू  के  सम्बन्ध  में  औचित्य श्री  पी०  एन०  श्री  के०  ए०

 प्रश्न  उठाना  चाहते  यह  ठीक
 होगा  कि दामोदर  मेनन  और  श्री  त्रिदिव  कुमार

 ह  पहले  हम  सांविधानिक  सम्बन्धी

 औचित्य  प्रश्नों  तक  सीमित  रहें

 अध्यक्ष म  ह्रदय  :  संशोधन  प्रस्तुत  हुआ  महोदय  अध्यक्ष-पद  पर  भसीन

 डा०
 लंका  सुन्दरम

 प्रारम्भ  में
 म  यह श्री  कासलीवाल

 :
 में  प्रस्ताव  करता हूं

 बात  स्पष्ट  कर  देना  चाहता  हुं  कि  मुझे डा०  लंका  सुन्दरम  द्वारा  प्रस्तावित

 संशोधन  में  :--
 विधेयक  के  गणावणणों  के  बारे  में  कुछ  नहीं

 कहना है  ।  यद्यपि  उस  के  art  में  मुझे  एक-दो

 resolves  that  the  foll-  छोटी-मोटीਂ  बातें  कहनी  परन्तु  फिर  भी

 owing  Members  of  the  House  में  विधिक  के  प्रस्तुतकर्ता  से  सहमत  हूं  ।

 of  the  People  be  nominated
 आज  कार्यक्रम  में  तीन  प्रस्ताव  हैं  ।

 10  asseciate  with  the  said
 एक  प्रस्ताव--विचाराधीन  प्रस्ताव  के  अलावा

 Committeeਂ
 —fafe  मंत्री  के  नाम  में  हूँ  और  दोनों

 orrart 2s के ना  सदस्यों  के  भत्तों  और  संक्षिप्त  नामों

 सम्बद्ध  होने  के  लिये  लोक-सभा  के  के  सम्बन्ध में  संसद्‌ की  संयुक्त  समिति
 की
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 a
 सिपाहियों  के  विषय  में  हू  ।  दूसरा  प्रस्ताव  अनुच्छेद  १०७  (१)  में  यह  उपबन्ध

 प्रधान  मंत्री के  नाम  मे ंहे  जिस  में उस  हूँ  कि  धन-विधेयकों  के  विषय  में  apse

 १०९  और  ११७  के  उपबन्धों  के  अधीन
 विवाद  को  फिर  जारी  करने  की  अपेक्षा  हैं

 जो  इस  वीं  १२  और  १३  मई  को  अधूरा  रहते  हुए  कोई  विधेयक  संसर्द के
 किसी

 छोड़  दिया  गया  था  ।  यह  लोक-सभा  की  लोक
 में  आरम्भ  हो  सकेगा  ।  जहां  तक

 धन

 लेखाਂ  समिति  में  राज्य-परिषद  के  भी  सात  का  सम्बन्ध  लोक-सभा  की  शक्ति  सर्वोच्च

 निर्वाचित  सदस्य  रहने  से  सम्बन्ध  रखता  है  ।  मानी  गई  है  ।  अनुच्छेद  १०७  (५)  में  यह

 तीसरा  प्रस्ताव  यहीं  ह  जिस  पर  विचार  उल्लिखित  है  fe  राज्य  परिषद्‌  में  लम्बित

 विधेयक  अनुच्छेद  १०८  के  उपबन्धों  के  अधीन
 ' किया  जा  रहा  है  ।  ये  तीनों  प्रस्ताव  संविधान

 के  अन्तरगत  दियें  गये  रहते  हुए  लोक-सभा  के  विघटन  पर  व्यय गत

 हो  जायेंगे  ।
 कारों

 आदि  हनन  करन  वाले  हू

 मुझे  यह  कहते  हुए  खेद  हो  रहा  है  कि

 संविधान  का  श्रनुच्छेंद  १००  डाक  जिसमें

 कि  दोनों  भवनों  के  संयुक्त  सत्र  उपबन्ध
 इस  सदन  तथा  अन्य  सदन  के  बीच  अब  कुछ

 ऐसी  चीजें  हो  रही  हें  जिन  का  उद्देश्य
 रखा  गया  संयुक्त  प्रवर  समितियों  क

 रचना के  मामले  के  संबंध  में  खामोश  है
 |

 मानिक  गतिरोध  एवं  संकट  उत्पन्न
 संविधान के  अनुच्छेद  ११८  के  अनुसार

 मात्र है  ।  म॑  चाहता  हं  कि  जो  कुछ  भी  किया

 जाये  ae  बिल्कुल  प्रत्यक्ष  रूप  से  किया
 लोक-सभा  का  अध्यक्ष  ही  दोनों  सदनों  कीਂ

 संयुक्त  बैठक  का  सभापति  हो  सकता  हूँ  ॥
 अप्रत्यक्ष  अथवा  अस्पष्ट  ढंग  से  नहीं  |

 दूसरे  शब्दों  में  का  अध्यक्ष  ही

 अब  a  माननीय  विधि  मंत्री  द्वारा  संसद  के  दोनों  सदनों  का  अध्यक्ष है  ।  इस

 स्थिति  में  हेर फर
 किये  जाने  का  कोई  प्रशन प्रस्तुत  प्रस्ताव  के  सम्बन्ध  में  अपने  संशोधन

 पर  कुछ  कहूंगा  ।  जहां  तक  संसद्‌  के  दोनों  ही  नही ं।

 सदनों  की  अलग  अलग  कृत्य  तथा  इन  बातों को  ध्यान  में  रखते  हुए  अरपन

 प्रक्रिया  का  सम्बन्ध  संविधान  में  स्थिति  प्रक्रिया  नियमों  तथा  दूसरे  सदन  के  प्रक्रिया

 स्पष्ट  कर  दी  गई  है  ।  संविधान  के  अनुच्छेद
 नियमों  को  भी  देख  लेना  चाहिये  ।  जहां

 १०५  (३)  में  संसद्‌  के  की  हमारा  नियम  e¥ (2)  संयुक्त  प्रवर  समिति

 तथा  प्रत्येक  सदन  के  सदस्यों  और  समितियों  का  उपबन्ध  रखता  वहां  दूसरे  सदन  में

 की  विशेषाधिकारों  और  उन्मुक्तियों  इस  का  कोई  उपबन्ध  नहों  ।  इस  सदन  ने

 का  स्पष्ट  उल्लेख  है  ।  वे  ऐसी  जैसी  gag
 साधारण  निर्वाचन  के  बाद  दो  संयुक्त  समितियां

 ara  समय  विधि  द्वारा  परिभाषित  नियुक्त  करवाई  हें  ।

 तथा  जब  तक  इस  प्रकार  परिभाषित  नहीं  की  गत  at.  दूसरे  सदन  ने  हमारी  नियम

 तब  तक  वे  ही  होंगी  जो  इस  संविधान  समिति  के  पास  अपने  नियम  Co-F  का

 के  प्रारम्भ  पर  इंग्लिस्तान  की  पालियामेंट  के  2
 प्रारूप  भेजा  उस  की  धारा  (४)

 हाउस  आफ  कॉमन्स  की  तथा  उस  के  सदस्यों
 यह  अनिवार्य  रखा  गया  था  कि  जो

 और  समितियों  की  है  ।  अभी  तक  दोनों  सदनों  विधेयक  राज्य-परिषद्‌  में  हुआ
 की  पारस्परिक  सहमति  से  इस  प्रक्रिया  विद्वेष  उस  के  सम्बन्ध  में  नियुक्त  की  गई  संयुक्त
 के  सम्बन्ध में  कोई  नियम  नहीं  बनाया  गया  समिति  का

 अध्यक्ष
 राज्य-परिषद  के  सभापति

 द्वारा  ही  चना  आदि  आदि  ।
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 लंका  सुन्दरम्‌ |

 (५)  का  इसी  से  सम्बन्ध  था  |  धारा  (८)
 प्रक्रियात्मक  तथा  राजनीतिक  दृष्टिकोण  से

 में  कहा  गया  था  कि  राज्य-परिषद का
 अत्यन्त  ही  महत्व  की  बात  प्रवर  समितियों

 पति  संयुक्त  समिति  at  बैठक  के  लिये  समय  को  आप  राजनीतिक  आधार  पर  अथवा

 पार्टी बाज़ी  के  आधार  पर  नहीं  चला  सकते

 में  इस  बात  का  उपबन्ध  रखा  गया  था  कि
 फिर  प्रश्न  यह  उत्पन्न  होता  है  कि  इन

 में  फेर  बदल  राज्य-परिषद  का  संयुक्त  प्रवर  समितियों  का  feats  किस  के

 पास  रहेगा  ।
 ही  कर  सकता  है  ।  सारांश  यह  कि

 अध्यक्ष  के  अधिकार  पूर्णतः
 इस  विधेयक  के  अलावा  दो  और  भी

 समाप्त  कर  दिये  गये  थे  ।  हमारी  नियम
 हिन्द  सुधार  विधेयक  हैं  ।  इन  तीनों  विधेयकों

 समिति  ने  इस  प्रारूप  की  जांच  कर  के  इसे

 रद्द  किया  ae  आश्चयं  की  बात  कि  सरकार
 को  एक  ही  संयुक्त  प्रवर  समिति  के  हाथ  सौंपा

 जाना  चाहिये  ।
 अब  हमें  वह  बात  स्वीकार  करने  के  लिए

 बाध्य  कर  रही  ह  जो  कि  हम  ने  एक  व्यै  पूर्वे  में  द्विसदनीय  विधान-मंडलों  के  सम्बन्ध  में

 te  की  हैं  |  इस  तरह  से  केवल  सं श्रांति  फैल  भी  कुछ  कहना  चाहता  हूँ  ।  दूसरे  सदन  की

 जायगी  तथा  सांवैधानिक  संकट  उत्पन्न  होगा  ।  स्थिति  क्या  है  ?  यह  समान  राजनीतिज्ञों  का

 माननीय  विधि  मंत्री  ने  संवैधानिक  उपायों  एक  निकाय  है  जिसे  कि  शान्त  वातावरण  में

 का  सहारा  न  ले  कर  अन्य  तरीके  अपनाए  हैं  ।  दूसरे  सदन  के  काम  पर  पुनर्विचार  करना

 होता  हूँ  और  यदि  हम  ने  कोई  गलती  की

 और  भी  कई  प्रविधिक  बातें  हूं  जिनका
 होगी  इसे  सुधारना है  ।  परन्तु  अब

 कि  निर्णय  करना  होगा  ।  समिति  में  बहुमत
 हो  यह  रहा  है  कि  यह  सदन  हमारे  समतुल्य

 इस  सदन  के  सदस्यों  को  क्या  वह  बन  रहा है  तथा  कई  मामलों  में  हम  से  अधिक

 विशेषाधिकार  आदि  के  सम्बन्ध  में
 शक्तिशाली  बन  रहा  है  ?

 राज्य-परिषद्‌  के  सभापति  द्वारा  नियुक्त  अध्यक्ष

 के  अधीन  रहेंगे  ?  ब्रिटेन  में  कभी  भी  ऐसा  नियम  समिति  ने  इस  विषय  के  बारे  में

 कोई  अवसर  उत्पन्न  नहीं  हुआ  हं
 ।

 फिर  स्थिति  स्पष्ट  की  है  ।  किन्तु  मुझे  खेद  हँ  कि

 विनती-पत्रों  का  प्रश्न  हैं  ।  कुछ  अनुचित  इस  पर  पार्टीबाज़ी के  दृष्टिकोण  से  विचार

 areal को  निकालने  आदि  का  भी  wet  है  ।  करना  शुरू  किया  गया  हे
 ।

 जहां  तक  हमारा

 यदि  संयुक्त  समिति  में  कोई  गड़बड़  होगी  तो  सम्बन्ध  है  हम  इस  बात  से  सचेत  हे  कि
 क्या

 उन  पर  कौन  नियंत्रण  रखेगा  ?  यह  काल्पनिक  कुछ  किया  जा  रहा  है
 ।

 यह  उल्ट  सीध  ढंग  से

 wet  नहीं  अपितु  व्यवहारिक  प्रशन  हे  ।  इस  काम  कराने  की  एक  कोशिश  ह  जबकि

 के  अलावा  भत्तों  आदि  के  भुगतान  का  संविधान  का  संशोधन  कराने  का  आसान

 मतदान  का  प्रशन  तथा  दूसरे  प्रश्न  भी  हें  ।  तरीका  भी  उन  के  पास  है  ।

 और  भी  एक  बहुत  ही  महत्वपूर्ण  समस्या  हमारे  नियमों  के  अनुसार  इस  प्रस्ताव

 अध्यक्ष  महोदय  योग्यता  के  आधार  पर
 पर  चर्चा  नहीं

 की
 जा  सकती  है

 ।
 फिर

 भी

 प्रवर  समिति  का  सभापति  नियुक्त  करते  हैं  ।  मंत्री  जी  ने  इसे  प्रस्तुत  किया  ।  वह  नियमों  में

 परिवर्तन  क्यों  नहीं  संविधान  इस  समय
 हाल  ही  में  ऐसी  एक  समिति  का  सभापति

 प्रतिपक्ष  से  लिया  गया  ह  तथा  यह  संवैधानिक  इस  की  अनुमति  नहीं  देता  हू  ।  म  निवेदन
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 चाहता  हुं  कि  हमें  पर्याप्त  रूप  से  अपने  समिति  अपनी  नियुक्ति  के  समय  से  दो  महीने
 चिरस्थायी  नियम  निश्चित  करने  चाहियें  के  अन्दर  अपनी  रिपोर्ट  इस  परिषद  को  पेश
 तथा  वह  सभी  पक्षों  के  सभी  सदस्यों  पर  करेगी  पी

 समान  रूप  से  लागू  होने  चाहियें  ।
 श्री  एन०  सी ०  चटर्जी  :  मेरी

 पिछली  बार  जब  माननीय  यह  धारणा हे
 कि  यह  प्रस्ताव  पुर्णतया  अवैध

 प्रधान  मंत्री  ने  लोक  लेखा  समिति  के  बारे  तथा  भारतीय  संविधान  के  उपबन्धों  के

 में  प्रस्तावਂ  प्रस्तुत  तो  पार्टी  के  सदस्यों
 प्रतिकूल  है  ।  यह  इस  सदन  के  प्रक्रिया  नियमों

 को  उसका  समर्थन  करने  के  लिए  सचेत  के  भी  विरुद्ध  हैं  ।  हमारे  प्रक्रिया  नियमों  में

 गया  ।  में  विधि  मंत्री  जी  से  अपील  करता  एसा  कोई  भी  नियम  नहीं  जोकि  इस  प्रकार  के

 हूं  कि  इस  समय  बिना  किसी  पार्टी  निदेश  प्रस्ताव  को  प्रस्तुत  करने  की  अनुमति  देता

 के  मुक्त  रूप  से  इस  प्रस्ताव  पर  मत  लिए  हो  ।  अपने  कथन  के  anda  में  मं  सदन

 जायें  ।  इस  मामले  का  पार्टी  का  ध्यान  नियम  ७४  की  ओर  आर्कषित  करता

 विवाद  अथवा  झगड़े  से  कोई  सम्बन्ध  नहीं  ।
 हूं  ।  यह  विधेयक  इस  सदन  में  कभी  प्रस्तुत

 मुक्त  रूप  से  मत  लेने  का  परिणाम  कया
 नहीं  किया  गया

 ।
 इस  पर  यहां  कभी  विचार

 यह  सब  को  ज्ञात  ही  है  नहीं  हुआ  ।  यह  इस  समय  सदन  के  समक्ष

 श्री  बिस्वास  :  राज्य  परिषद  ने  नहीं  ।  इसीलिए  विधि  मंत्री  जी  का  प्रस्ताव

 नियम  विरुद्ध  है  । संकल्प  पास  किया हूँ  तथा  इसे  इस

 सदन  में  भेज  दिया  है  अनुच्छेद  ¢2¢(2)  के  अन्तर्गत  दोनों गो

 सदन  अपने  अपने  नियमों  के  अंतगर्त  काम
 मामलों  में  विवाह  के  एक

 विशेष  रूप  का  तथा  ऐसे  व  कतिपय  अन्य
 करते  हूं  ।  तथा  इस  अनुच्छेद  के  अंतगर्त  हम

 ने  जो  नियम  बनाये  हे  हम  उन  से  बन्ध  है  ।
 विवाहों  के  पंजीयन  कां  उपबन्ध  करने  वाला

 विधेयक  दोनों  सदनों  की  एक  एसी  संयुक्त

 समिति  को  सौंपा  जाये  जिस  के  कि  ४५

 किसी  विधेयक  को  प्रस्तुत  करन  की

 पी  अनुमति  देने  के  बाद  ही  वह  प्रवर  समिति

 सदस्य  १५  राज्य  परिषद  से  अर्थात्‌  eases
 को  सौंपा  जा  सकता  है  ।  पहले  यह  उस  सदन

 नाम  संकल्प  में  दिए  गए  में  पास  हो  जाना  चाहिये  जहां  कि  इसे  qt-

 तीस  सदस्य  लोक-सभा  तथा  स्थापित  किया  गया  हो  ।  भनुच्छंद  १०८

 इस  संयुक्त  समिति  की  बैठक  के  लिए  कोरम  के  अंतगर्त  कोई  विधेयक  केवल  तभी  दूसरे

 संयुक्त  समिति  के  कुल  सदस्यों  एक  सदन  में  जा  सकता  जबकि  एक  सदन  में

 इसे  पास  किया  हो  ।  हमारे  नियम  १४२  में तिहाई  भाग  तथा  दूसरे  मामलों  में

 इस  परिषद  के  प्रवर  समितियों  a  संबंधित  भी  का  जिक्र  आया  हैं  ।  में

 प्रक्रिया  नियम  ऐसे  परिवर्तनों  सहित  इस  निवेदन  करना  चाहता  हं  कि  केवल  नियम

 समिति  पर
 लागू  होंगे  जोकि  सभापति  उचित  १४२,  १४३,  १४४  तथा  १४५  का  पालन

 तथा  यह  परिषद  लोक-सभा  से  कर  के  ही  यह  सदन  इस  विधेयक  पर  कोई

 सि पा रिदा  करती  है  कि  वह  उक्त  समिति  में  कार्यवाही  कर  सकता  अन्यथा  नहीं

 शामिल  हो  जाये  तथा  इस  को  अपने  विधि  मंत्री  जी  का  प्रस्ताव  अनियमित  हैं

 उन  सदस्यों  के
 नाम

 भेज  दे  जिन्हें  कि  वह  क्योंकि  यह  एक  बुरी  तथा  खतरनाक  रूढ़ि

 इस  समिति  के  लिए  नियुक्त  करेगी  तथा  यह  स्थापित  करता  हैं  ।  यह  इस  सदन  के  प्रति
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 अविनय  भाव  है  ।  पालंमेंटरी  प्रति नाप
 मय मे

 यथाशीघ्र हीਂ  सदन  पटल  पर  रक्खा  जाएगा  ।

 में
 एसी  ही  स्थिति  का  जिक्र  आया  है  तथा  तब  आप  इसਂ  पर  विचार  कर  सकते  हूं  और

 इसे  दूसरे  सदन  के  प्रति  माना  गया  चर्चा  कर  सकते  हें  ।
 3

 १६  सितम्बर  को  विधि  मंत्री  ने  प्रस्ताव

 सदन  को  इस  विधेयक  पर  अभी
 प्रस्तुत  करते  हुए  स्पष्ट  कहा  था

 कि  अन्य

 चर्चा  करनी  है  ।  इस  ने  इस  विधेयक  के
 बातों में

 '
 आदिਂ के  सम्बन्ध  में )  प्रवर

 समिति  से  सम्बन्धित  राज्यਂ  परिषद  के  प्रक्रिया
 सिद्धान्त

 को
 अभी  स्वीकार  भी  नहीं  किया  है  ।

 एसी  दशा  में  वह  संयुक्त  समिति  में  कै  से  अपने  नियम  लागू  होंगे  प  इस  का  अथ  यह  हुआ

 सदस्य  भेज  सकता  है  ।  कि  लोक  सभा  के  नामनिर्देशित  व्यक्ति  पुर्णतया

 राज्य-परिषद  के  प्रक्रिया  नियमों  के  अन्तर्गत
 अब

 म॑  अधिक  मूलभूत  बात  पर  आता
 काम  करेंगे  ।

 हूं
 ।

 मेरी  यह  पक्की  धारणा  है  कि  राज्य-परिषद  समिति  अपना  प्रतिवेदन  राज्यः
 को  अपनी  समिति  में  इस  सदन  से  प्रतिनिधि

 परिषद  को  सौंपेगी  और  राज्य-परिषद  तब
 भेजने

 के  लिए  कहने  का  कोई  अधिकार  नहीं  उस  पर  विचार  करेगी  |  इसलिए  यद्यपि  हम्

 हू  ।  विधेयक  के  क्रम-पत्र  पर  आ  जाने  के  अपने  सदस्यों  को  कर  रहे  हे

 बाद  तथा
 उस

 का  इस  सदन  के  सम्मुख  प्रस्तुत  तथापि  इस  सदन  का  उसे  में  वास्तव  में  कोई

 किए  जान  तथा  विधेयक  पुरःस्थापित

 होन  पर  ही  उसे  प्रवर  समिति  को  सौंपन
 महत्व  नहीं  होगा  ।  राज्य-परिषद  ही  उसे

 स्वीकार  कर  सकता  हे  झ्र  वह  इसे  संशोधित

 की प्रार्थना को  जा  सकती  जैसा कि  नियम
 कर  सकता  हे  ।  इस  की  प्रवर

 ७४  म  उपबन्धित है  |  समिति  को  पुर्णतया  दूसरे  सदन  के  नियंत्रण

 हमारा  विरोध  मेहर  दूसरे  सदन  और  पथ-प्रधान  में  काय  करना  पड़ेगा  |

 विरोध  करन  के  लिये  नहीं  हू  ।  हेम  इस  पर
 यदिਂ  इस  सदन  की  कोई  प्रवर  समिति

 यों
 ही  रोध

 प्रकट  नहीं
 कर

 रहे  है
 ।  वास्त

 बिकता यह  2  इस  सदन  से  एक  ऐसी

 नियत  की  जाए  तो  हमारे  नियम  इस  प्रकार

 a
 g  |  नियम  ९१  के  अनसार  अध्यक्ष

 war  समिति  में  अपने  प्रतिनिधि  भेजने  को
 समय  पर  समिति  के  सभापति  के  लिए  ऐसे

 कहां  जा  हूं  जो  वास्तव  में  दूसरे  सदन

 निदेश  जारी
 कर

 सकता  हूं  जो  वहं  इस  की की  समिति  होगी  ।  दूसरे  सदन  के  सभापति
 प्रक्रिया  तथा  इस  के  ala  संगठन  के  लिए

 के  नियंत्रण  में  कार्य  करेगी  और  ऐसे  मामले
 आवश्यक  समझे  0.0  इस  नियम  के

 पर  चर्चा  करेगी  जो  इस  सदन  के  सम्मख
 नियम  (२)  के  अनुसार  प्रक्रिया  अथवा

 मौजद  नहीं  हं  ।  इसलिए  इस  सदन  को  एसे
 किसी  अन्यਂ  बात  के  सम्बन्ध  में  कोई  सन्देह

 किसी  प्रस्ताव  पर  कतई  सहमत  होना
 होने  की  ददा  सभापति  यदि  ठीक  समझ

 चाहिये  |
 तो  इस  बात  को  अध्यक्ष को  निर्दिष्ट कर

 इस  सम्बन्ध  में  हमारे  प्रक्रिया  नियम
 सकता  जिस  का  frog  अन्तिम  होगा  प

 का  नियम  १४२  बिल्कुल स्पष्ट  हूँ  ।  इस  में  य बड  उपबन्ध  हूं  ।  किन्तु

 कहा  गया  है  कि  राज्य-परिषद
 >  ar) 4  नोट  यहां  सदन  से  राज्य-परिषद  की  सिफारिशों

 नल  अतत विधेयक  उद्यमी  हो  तथा  वहां  पास  हो  जाए  मोहन  करने  को  कहा  जा  रहा  हे  ।

 और  इस  सदन  को  सौंप  दिया  जाए  तो  वह  संकल्प  को  अच्छी  तरह  देखने  से  विदित  होगा
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 कि  इस  में  कहा  गया
 ह  अन्य  बातों  में  से  a  नहीं  दिया  गया  तो  कोई

 इस  परिषद  के  नियम  लाग  होंगे  ।”  इसलिए  उस  संशोधन  के  प्रस्तुत  किए  जान  पर  आपत्ति

 प्रवर  समिति  सम्बन्धी  हमारे  समस्त  प्रक्रिया  उठा  सकता  हे  और  जब  तक  कि  समिति  का

 नियम  उपेक्षित  किय  जा  रहे ह  ।  इस  संकल्प  सभापति  उस  संशोधन  को  प्रस्तुत  करने

 का  aa  यह  हैं  कि  उक्त  सिफारि दया  को  स्वीकार  अनुमति न  वह  आपत्ति  मान्य  होगी
 18.0  यदि

 कर  लीजिए  और  सशक्त  समिति  में  शामिल  समिति  में  इस  सदन  के  तीस  सदस्य  हों  तो  वेਂ

 सब  के  सब  उन  के  सभापति  की  दया  के हो  जाइए  ।  अपने  सारे  नियमों  को  खत्म  कर

 अपने  अध्यक्ष  के  सारे  विशेषाधिकारों  पात्र  होंग े।

 समाप्त  कर  सारा  आत्म
 नियम

 ७०
 के  अनुसार  यह  प्रदान

 सम्मान  त्याग  दीजिए  और  एक  अधीन  की
 उठता  हूं  कि  किसी  व्यक्ति  का  साक्ष्य

 भांति  दसरे  सदन  के  नीचे  काय  कीजिए  ।
 किसी  दस्तावेज़  का  पेश  किया  जाना  समिति

 नियम  ६०  के  समिति  का
 के  कार्य  से  संगत  ह  या  नहीं  तो  यह  wer

 सभापति  समिति  के  सदस्यों  में  से  राज्य  राज्य  परिषद  के  सभापति  को  सौंप  दियां

 परिषद  के  सभापति  द्वारा  नियुक्त  किया
 जाएगा  जिस  का  निर्णय  अन्तिम  होगा  1.0

 जाएगा  |  और  चूंकि  संकल्प  में  कहा  गया  हें  इस  प्रकार  उन्होंने  एक  ऐसा  खंड  रख  दिया

 कि  बातों  में  प्रवर  समिति  से  संबंधित
 हू  जिस  से  कि  सारे  प्रशन  राज्य  परिषद  का

 राज्य  परिषद  के  प्रक्रिया  नियम  लाग  होंगे  ।  अध्यक्ष  ही  निर्णीत  करेगा--विशेषाधिकार

 सलिए  वह  सभापति  राज्य  परिषद  के  सदस्यों  प्रक्रिया  संगतता  अथवा

 मं  से  ही  निर्वाचित  किया  जाएगा  |  प्रवर  असंगतता
 दस्तावेज़ों  के  पेश  किए

 मत्ती  से  सम्बन्धित  प्रक्रिया  नियम  जाने  सम्बन्धी  इत्यादि  सभी  प्रश्न  ।

 ५९  से  प्रारम्भ  होते  ५९,  ६०,  ६२  तथा
 नियम  ७३  में  कहा  गया  है  कि

 आग  समस्त  नियम  लाग  होते  केवल
 sy  परिषद  का  सभापति  समय-समय

 नियम  ६१  को  छोल  कर  जो  कि  कोरम  के  पर  समिति  के  सभापति  को  ऐसे  निदेश  जारी

 सम्बन्ध  में  और  हटा  दिया  गया  हे  ।  करेगा  जो  वह  इस  की  प्रक्रिया  के  विनियमन

 नियम  ६२  को  ।  कोई
 तथा  इस  किये  के  लिए  आवश्यक

 समझे  |  इसलिए  न  केवल  इस  सदन  के  अध्यक्ष सदस्य  सभापति  की  अनुमति  के  बिनों.समिंति

 की  दो  या  अधिक  बैठकों  से  अनुपस्थित  रहे
 द्वारा  यह  नहीं  किया  जा  सकता  वरन्‌

 समिति  भी  सब  प्रकार  से  राज्य  परिषद तो  उसे  प्रवर  समिति  से  हटाने  के  लिए  राज्य

 परिषद  में  एक  प्रस्ताव  प्रस्तुत  किया  जा
 सभापति  के  आदेशानुसार  करेगी  ।

 सकता
 हें

 कए  हमारे  सदस्यों  के  लिए  यह  कितनी
 हमारे  संविधान  के  अनुच्छेद  ११८  के

 विचित्र  स्थिति  हे  खंड
 ४

 में  कहा  गया  हे  कि  दोनों  सदनों  at

 नियम  ६६  के  अनुसार  समिति
 संयुक्त  बठक  में  लोक-सभा  का  अध्यक्ष

 की  बैठक  के  दिन  और  समय

 समति

 के
 सभापतित्वਂ  राज्य  परिषद  का  सभापति

 सभापति  द्वारा  निर्धारित  किए  जायेंगे  नहीं  |  इस  प्रकार  संविधान  अध्यक्ष  को

 उच्चतर  स्थान  दिया  हे  ।  मेरी  प्रार्थना  हे  कि

 नियम  ६८  के  अनसार  किसी
 यह  प्रस्ताव  वापस  ले  लिया  जाए

 |  हम

 संशोधन  का  नोटिस  प्रवर  समिति  द्वारा
 निर्वाचित  सदस्य  ष्ह्  हमारे  अधिकार  सर्वोच्च

 विधेयक  पर  विचार  प्रारम्भ  करने  के  दिन  हे  ।
 हमारी  कीमत  टिप्पणियां  आप

 को  सौंपी
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 एन०  सी०

 जानी  चाहियें  ।  हमारे  और  उन  की  उपाध्यक्ष  महोदय  :  क्या  सदन  का  समान्य

 मत  यही  है  कि  इस  प्रस्ताव  पर  भी  चर्चा अनुपस्थिति  में  उपाध्यक्ष  सभापतित्व

 करना  चाहिये  ।  इस  सदन  के  सदस्यों  की  स्थगित  की  जाए  ।

 आवाज़  सर्वोपरि  होनी  चाहिए  ।  अनेक
 माननीय  सदस्य

 :
 जी  हां

 ।

 संसाधन  att  उपाध्यक्ष  महोदय  सदन की  इच्छा

 यही  प्रतीत  होती  है  |  वाद-विवाद  स्थगित वैज्ञानिक  अनुसंधान  मंत्री  आजाद  :

 में  यह  समझता  हूं  कि  बहस  ने  जो  रुख  इस  किया  जाता  है  ।  इसके  बाद  लोक  लेखा

 समिति  में  राज्य  परिषद्‌  के  सदस्यों  के  नाम
 अख्तियार कर  लिया  है  उसको  प्राग

 बढ़ाना  बेहतर  नहीं  होगा  ।  बेहतर  यह  हैं  कि
 निर्देशन  सम्बन्धी  प्रस्ताव  है  ।  क्या  इसे  भी

 इस  चीज  को  इस  वक्त  मुल्तवी  किया  जाए
 स्थगित  किया  जाए  ?

 शर  दूसरा  आइटम  ले  लिया  जाए
 ।

 फिर  इसके  को  सत्य  नारायण  सिन्हा  :  मेरी  प्रार्थना

 बाद  हम  एक  ठंडे  दिमाग  से  इस  मामले  पर  @  कि  इसे  भी  स्थगित  किया  जाए  ।

 गौर  करेंगे  ।  उपाध्यक्ष  महोदय  :  तब  यह  भी  स्थगित

 रहेगा  । उपाध्यक्ष  महोदय  :  उप-नेता  इस  मामले

 के  स्थगन  के  लिए  कृपया  एक  ऑपचारिक

 नारियल  जटा  उद्योग  विधेयक

 मौलाना  आज़ाद  :  में  बाक़ायदा  तजवीज  उपाध्यक्ष  मजीद  अब  सदन  राज्य

 करता  हुं  कि  इस
 को  मुल्तवी  किया  परिषद  द्वारा  संशोधन  रूप  में  नारियल  जटा

 कल  तंक  या  दो  दिन  के  लिए  ।  उद्योग  विधेयक पर  विचार  करेगा  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  १४  तारीख है  |  वाणिज्य  मंत्री  में

 .१६  तारीख  तंक  के  लिए  ।
 प्रस्ताव करता  हूं  कि  :

 प्रस्ताव  स्वीकृत  2.0
 |  उद्योग  विधेयक  में  राज्य

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  वाद-विवाद  १६  परिषद्‌  द्वारा  किए  गए  निम्नलिखित  संशोधन

 तारीख  तक  के  लिए  स्थगितਂ  किया  जाता  है  ।
 पर  विचार  किया  नामत  :--

 अब  सदन  कायें  सुची  के  पगले  मद  नारियल
 के  खंड  १७  के  उप-खंड  (४)

 जटा  उद्योग  विधेयक  पर  विचार  करेगा  |
 में  दाब्द  सभाਂ  के  स्थान  पर  शब्द

 के  दोनों  सदनਂ  झ्रादिष्ट  किया  जाए  म
 सदन  का  काय

 यह  स्पष्ट  ही  इसके  स्पष्टीकरण
 उपाध्यक्ष  महोदय  :  काय  सूची  में

 की  झ्रावश्यकता ह
 मद  हैं  ।  विशेष  विवाह  विधेयक  का  प्रस्ताव

 प्रस्ताव  रहित  हुआ  ।
 स्थगित  हो  गया  है  ।  जब  तंक  कि  सदन  अरन्य

 श्री  कर मकर  :  में  प्रस्ताव  करता संकल्पों  पर  विचार  करने  के  विरुद्ध  मत  व्यक्त

 न  मुझे  वे  सकल्प  लेने  होंगे
 ।

 सदस्यों  के

 वेतन  व  भत्तों  सम्बन्धी  संकल्प  |  परिषद्‌  में  इस  विधेयक  में  किए

 सांसद  काय-मंत्री  सत्य  नारायण  गए  संशोधन  को  स्वीकार  किया  जाए  ह

 :  मेरी  प्रार्थना  है  कि  इसको मी  प्रस्ताव  स्वीकृत  ।

 स्थगित किया  जाए  |
 eee
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 भारतीय  प्रफुल्ल
 अतिरिक्त भार  न  क्योंकि  यह

 विद्यमान  राजस्व  दर  को  संरक्षण  में  बदल

 संशोधन )
 विधेयक

 देना भर  है  ।
 मंत्री  म

 मेंने  देश  में  इस  उद्योग  के  विकास  का
 प्रस्ताव करता  हुं  कि  :

 प्रदान  १६३४  संक्षिप्त  विवरण  इसलिए  नहीं  दिया  है  कि

 को  संशोधन  करने  वाले  विधेयक  को  विचार  इसकी  सफलता  का  कुछ  निर्धारण  किया  जा

 बल्कि  केवल  इसी  बात  पर  जोर  देने  के
 ग्रहण  किया जाए  1”

 श्रीमान  विधेयक  के  मुख्य  उद्देश्य  तीन
 लिए  दिया  है  कि  इस  उद्योग  द्वारा  रोजगार

 झर  प्रौद्योगिक  विकास  में  दिए  गए  योगदान

 हैं  :  एक  तो  बिजली  तथा  वितरण  ट्रांसफार्मर
 को  प्रकार  जा  सके  |  मुझे  प्रा  है  कि  सदन  यह

 उद्योग  को  संरक्षण  प्रदान  दूसरे

 उद्देश्य  तथा  कारण  के  विवरण  में  उल्लिखित

 मान  लेगा  कि  यह  एक  ऐसा  उद्योग  जिसके

 सम्बन्ध  में  कोई  भी  यह
 न

 चाहेगा  कि  उस
 चार  उद्योगों  को  संरक्षण  देते  रहना  प्रौढ़  तीसरे

 सहायता के  प्रभाव  में  इस  उद्योग  का  हो
 ड्राई  बैटरी  उद्योग  को  संरक्षण  देना  बन्द

 करना |

 जो  अरन्य  समान  रूप  से  महत्वपूर्ण  उद्योगों

 को  हानि  पहुंचाए  बिना  इसे  दी  जा  सकती तटकर  आयोग  १९४१  की

 धारा  १६  (२)  के  झ्रनुसार  श्रायोग के के
 है  |

 विषयक  प्रतिवेदन  तथा  तत्संबंधी  सरकारी  विधेयक  के  अन्य  भागों  के  विषय

 निर्णय  की  प्रतियां  संसद्‌  के  विगत  सत्र  में
 तट  कर  आयोग  ने

 पटल  पर  रख  दी  गई  थीं  ।  सदस्यों  के  निर्देश  चाय  की  पेटियों  के  तख्ते  शर  प्लाईवुड  लकड़ी

 के  लिए  प्रतियां  संसद  पुस्तकालय  में  भी
 रख  के  पेंच  तथा  ड्राई  बैटरी  उद्योगों  को  दिए  गए

 at  गई  हैं  ।  संरक्षण  की  कार्यप्रणाली का  एक  संवीक्षा  की

 थी  ।  ग्लूकोज  उद्योग  के  विषय  में  सरकार  ने में  प्रारम्भ  में  ही  बता  दूं  कि  भारत  का

 बिजली  तथा  डिस्ट्रीब्यूशन  ट्रांसफोर्मर  उद्योग  आयोग  की  यह  सिफारिश  मान  ली  कि  संरक्षण

 अपेक्षतया  नया  उद्योग  है  ।  देश  की  अर्थव्यवस्था
 ३१  Rey  तक  एक  वर्ष

 दिया  जाता  रहे  ।  साथ  ही  सरकार  ने  यह में  इसका  विशेष  महत्व  है  ।  बिजली  के  उत्पादन

 और  वितरण  के  बीच  ट्रांसफार्मर  ग्रत्यावश्यक  चेतावनी  दी  है  कि  यदि  उद्योग  विकास  तथा

 कड़ी  हैं  ौर  उनकी  देश  में  भारी  मांग  है  जो
 विस्तार  के  लिए  मूल्यानुसार  ५०  प्रतिशत

 की  ऊंची  दर  से  मिलने  वाले  इस  का
 दिन  दिन  बढ़  रही  है

 ।
 मुख्य  यूनिटें  काफी

 कार्यदक्ष  और  उनका  प्रबन्ध  अच्छा  हे  |  सदुपयोग  नहीं  करेगा  १९५४  तक  अपना

 उद्योग ने  विशेषज्ञ  प्रविधियों का  एक  ai  उत्पादन  न  तो  उस  तिथि  से  art

 खड़ा  कर  दिया  है  कौर  अरब  यह  प्रचार  mit  कुछ  भी  संरक्षण  दे  सकना  सम्भव  न

 पर  स्थापित  है  |  भ्रपेक्षतया  काफी  प्रति  प्रकार
 होगा ।

 के  सामान  बनाने  में  इसे  काफी  सफलता मिल  हाइड्रोक्विनोन उद्योग  के  लिए  was  दो

 चुकी  है  कौर  इसने  काफी  सीमा  तक  देशी  वर्षों तक  के  तौर  चाय  की  पेटियों के

 सामान  का  उपयोग  करने  के  लिए  पग  उठाए  तख्तों  श्र  प्लाईवुड  तथा  लकड़ी  के  बेंच  इन

 इसके  विस्तार  से  सहायक  उद्योगों
 दो  उद्योगों  के  लिए  are  चार  वर्षों  तक  के

 को  प्रोत्साहन  मिलेगा  ।  सदन  यह  मानेगा  कि  लिए  संरक्षण  चालू  रखा  गया  है  ।  झायोग  के

 faa  से  इन  उद्योगो ंने  संतोषजनक  प्रगति समयानुसार  १०  प्रतिशत  संरक्षण  की  मात्रा



 १३८५  भारतीय  प्रफुल्ल  १४  दिसम्बर  १९५३  विधेयक  RICK =

 की  atc  मिलने  वाले  संरक्षण  को  उचित  गए  निर्णय  के  फलस्वरूप बढ़ाया  गया  था

 ठहरा  दिया  है
 ।  आयोग ने  यह  भी  कहा  है  मुझे  aren

 कि
 माननीय  सदस्यगण  तटकर

 कि  उनके  उत्पादन  को  शओत्साहित  करना  प्रयोग
 के

 मोटर  गाड़ी  उद्योग  सम्बन्धी  प्रति

 राष्ट्र के  हित  में  हू  ।
 मत  यह  वेदन

 पर
 सरकार  द्वारा  किए  गए  निर्णयों  से

 आयोग  द्वारा  बताए  गए  कालों  तक  के  लिए  खूब  परिचित
 क्योंकि  उनका  खूब  प्रचार

 संरक्षण  को  चालू  रखना  चाहता  है  ।
 हो  चुका  है  ।  संक्षेप  में  में  बता  दूं  कि  कारों  तथा

 हाइड्रोक्विनोन  तथा  लकड़ी  के  पेंच  उद्योगों  के
 ट्रकों  के  वर्तमान  ऊंचे  मूल्यों  ने  मांग  को  कम

 विषय  में  आयोग  द्वारा  अनुमोदित  संरक्षण
 कर  दिया  है  यह  अत्यन्त  was  है

 की  मात्रा  को  भारतीय तटकर  झ्र धि नियम की
 कि  मूल्य  कम

 किए
 जाएं

 और
 मांग  बढ़ाई

 धारा  ४  (१)  के  अधीन  निकाली  गईं  afar
 जाए

 ।
 इस  लिए  मोटर  गाड़ियों  के  अंगभूत

 सूचनाओं  के  द्वारा  प्रभावी
 बनाया  जा  चुका

 को  ३१  १९५३  से  ४०

 ड्राई  बैटरी  उद्योग  के  विषय  में  प्रतिशत
 कम

 कर  दिया  गया  है
 ।  मोटर

 श्रायोग का अनुमान का  नामक  है  कारखाने के  बाहर
 गाड़ियों  के  अंगभूत  हिस्सों  पर

 आयात  शुल्क

 प्रति  १०००  सेल  का  उचित  मूल्य  २२३  की  कमी  के  फलस्वरूप  गाड़ियों  के  फुटकर

 रुपया  २१८  रुपया  बिक्री  भाव  कम  होते  दिखाई  पड़  रहे  हैं  ।

 ट्रकों  के  विषय  में  यह  कमी  2,000  रुपए  तक
 है,जबकि  ग्रायातित  बैटरी  के  १०००

 सैल  का  शुल्क  मूल्य  AREY  हुई  है
 ।

 मुझे  aren  है
 कि

 मोटर  गाड़ियों  के

 से  रु०  ३२७-११-८  तक  होता  है  |  मत  मूल्य  में  और  अधिक  कमी  होने  पर  देश  में

 आयोग  का  विचार  है  कि  इस  उद्योग  द्वारा  उनकी  मांग  बढ़ेगी  |

 चाहे  गए  संरक्षण  की  मात्रा  मूल्यानुसार  ३०  में  इस  समय  इस  विधेयक

 द्वारा  उठाई  गई  बातों  पर  विशेष  समय  नहीं

 जाने  वाली  मात्रा  से  कम  है  झर  चूंकि  वर्तमान
 लेना  चाहता  चर्चा  के  समय  सदन  में  जो  बातें

 नीति  के  अनुसार  हमारे  उद्योग  को  x मै  जाए  उनका  में  सह  ष  उत्तर  दूंगा  |

 विदेशी  स्पर्धा  से  कुछ  खतरा  नहीं  छत

 आयोग  का  विचार
 हूं  कि  इस

 उद्योग  को  में  इस  विधेयक  को  पुरःस्थापित  करता

 दिया  जानें  वाला  ३१  १९५३  हूँ

 से  ant  चालू  न  रहे  |  सरकार  ने  इस  उपाध्यक्ष  महोदय  द्वारा  प्रस्ताव  सदन  में

 रिश  को  मान  लिया  प्रौढ़  यह  विधेयक
 प्रस्तुत

 किया  गया  ॥

 इस  निर्णय  को  प्रभावी  बनाना  चाहता  हैं
 ।

 श्री  कासलीवाल

 यह  विधेयक  संवारी  कारों  की  बाडी  की  सरकार  की  तटकर  नीति  के  विषय  में  सदन

 छतों  भर  किनारों  पर  लगने  वाली
 को  विचार  का  ग्र वसर  देने  के  लिए  में  इस

 चहरों  पर  बढ़ाए  गए  बहिःशुल्क  को

 भी  विधि  द्वारा  नियमित  करना  चाहता  जो  हाइड्रोक्वियोन  कौर

 तटकर  आयोग  के  मोटरगाड़ी  उद्योग  सम्बन्धी  उद्योगों  को  दिए  जाने  वाला  संरक्षण

 प्रतिवेदन  पर  जिसकी  प्रतियां  सदन  के  रखना  चाहती  है  कौर  तटकर  आयोग  काਂ

 कालय  में  उपलब्ध  सरकार  द्वारा  किए
 विचार  हैं  इन  उद्योगों  के  उत्पादन  ar
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 प्रकार  विदेशी  माल  की  स्पर्धा  करने  योग्य  कराया  माननीय  मन्त्री  इस  उद्योग  के  माल

 हो  गया  हैं  ।  में  इसके  लिए  मन्त्री  जी  जाए  का  विदेशों  को  निर्यात  करने  के  लिए

 दूंगा  ।  फिर  में  कहूंगा  कि  जैसा  तटकर  आयोग  इक  सुविधाएं  प्रदान  करा  |

 का  विचार  इन  उद्योगों  में  लागत
 सरकार श्री  नेत्रदान  (faateaz)

 प्रणाली  व्यवस्थित  नहों  ह  भ्र्था त न
 टान्सफौर्मर  उद्योग  को  सहायता  देने  के  लिए

 लागत  228.0  बाजार-भाव  के  बीच  कोई
 जो  कुछ्  कर  रही  @) <  वह  की  बात  हू

 स्पीकर  ५ सम्बन्ध  नहीं हें  ।  यह  गम्भीर  बाते
 मद्रास  एक  बडा  यूरोपियन  कारखाना  न

 साशा  सरकार  इस  झोर  ध्यान  कौर
 जाने  कयों  बन्द  हो  गया  जर्बाक  मद्रास

 से  ayy  में  इन  उद्योग  का  व्यवस्था  म
 कार  सैकड़ों  erase  खरीद  wi  हैं  झर

 सूधार  कराएगी  ।  इस  बात  के  श्रतिरिवा  यह
 यद्यपि  भारत  सरकार  ने  ५००  किलोवाट  तक

 बात  भी  सदन  में  बार-बार  उठाई  हे  कि
 क्षमता  वाले  टान्सफौर्म रों  i  रायात  फर  रोक

 यद्यपि  उद्योगों  की  परिसामथ्य  देश  की
 लगा  रख  फिर

 भी  मद्रास  सरकार  नें

 सारी  मांग  को  पूरा  कर  सकती  तथापि
 हाल  में  टान्सफोौमंर  यूरोप  से  भी  मंगाए  हूँ  |

 उत्पादन  बहुत  कम  है  ।  ग्लूकोज
 यदि  भारों  ale  Ware  देकर न  य्रायातित

 wir  हाइड्रोक्विनोन  उद्योगों  ने  १९४८  से
 ZTFaRtaet  सस्ते  पड़ते  तो  हमारे  यहा

 कुछ  उत्पादन  नहीं  बढा  @)  पर  संरक्षण
 ग्राह्य  ही  मुल्य  जोड़ने  की  प्रणाली  को  लेकर

 रहे  ह  ।  सं  यह  नहीं  चाहता  कि  संरक्षण
 कछ  गडबडी  कौर  सरकार  नत  इसकी

 हटाया  पर  मन्त्रालय  को  इन  उद्योगों
 व्यवस्था  करनी  चाहिए  |  यहां  निर्माता

 अधिष्ठापित  पश् सि मथ्य  जितना  उत्पादन
 धुंध दाम

 मांगते  हैं  ।
 मेरे  पूछने

 पर  एक  निर्माता

 करने  के  लिए  जोर  डालना  चाहिए  ।  प्रथम
 नें  बताया  कि  सरकार  कच्चा  माल  दिलाने

 zat  alas  विधेयक  के  ससमय  माननीय
 में  सदयता  नहीं  इसी  कारण  दाम  तेज

 मन्त्री  ने  इस  सम्बन्ध  में  एक  समिति  faaaa
 हे  ।  आशा  मुरली  इस  शोर  ध्यान  देगा

 करने  का  झ्राइवासन  दिया  था  ।  क्या  वह
 मुख्य  बात  मुझे  यहीं  कहनी  हूं  कि  जब

 समिति  नियत  की  गई  हे  और  यदि  तो
 रायात  शल्क  देकर  भी  विदेशी  निर्माता  यहां

 उसका  प्रतिवेदन  कब  तक  ग्रा यें गा  ?

 सस्ते  भाव  पर  बेच  सकते  तो  हमारे  श्रीमती

 में  माननीय  मन्त्री  से  यन  ग्ाइवासन  वैसा  क्यों  नहीं  कर  सकते  ?  कौर  जब  मद्रास

 चाहता  हूं  कि  वह  सदन  को  हु कु व्यापार  तथा  सरकार  उनका  आयात  कर  सकती  तो  निजी

 तटकर  पर  साधारण  समझौता ''  cit  To  गों  को  अनुमति  क्यों  नहीं  दी  जाती  ?

 टी०  Zio)  के  सम्बन्ध  में  भारतीय  तटकर  अरा  हे  सरकार  उद्योग  की  झवदयक

 fa  के  प्रे  प्रदान  पर  विचार  करने  दे  लिए  यता  करेगी  त्यौरी  साथ  हो  उसे  उपभोक्ताओं

 सदन  को  एक  अवसर  दें  |  वह  उक्त  से  मनमाने  दाम  न  लेने  देगी  ।

 cals
 ०  lo टी  ०  )  के  एक  सम्मेलन

 श्री  एस०  एस०  गरुपादस्वामी  (  मैसूर )
 में  भाग  लेने  जेनेवा  गए  थे  झगर  एक  प्रदान  के

 माननीय  पुर्व  वक्ता  को  इस  समय  ट्रान्स फी र्म  रों
 उत्तर  में  उन्होंने  सदन  में  बताया  था  कि  पूरी  को  लेकर  अपनी  व्यक्तिगत  कठिनाइयों  की
 तट  कर  dita  विचाराधीन  हैं  ।  आशा  वह

 चर्चा  नहीं  करनी  चाहिए  थी  ।  यद्यपि  मैसूर
 सदन  को  यह  अवसर  प्रदान

 करेंगे
 ।

 में  बिजली  बड़ी  सीवी  पैदा  होती  ह  परन्तु

 चाय  की  पेटियों  के  aes  सौर  तख्ते  पर  ट्रान्सफौने रों  की  भारी  कभी  के  कारण

 के  उद्योग की  प्रति  पर  मझे  aga  way =  सरकार  देहातों  में  शौर  उद्योगों  को  बिजली
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 एम०  एस०  गुरू पाद स्वामी ]

 नहीं  दे  पाती  ।  देश  में  ट्रान्सफौमेर  बनाने  के  इसकी  उन्नति  के  लिये  किया  गया  हर  काम

 लिए  जो  यत्न  किए  गए  हें  वे  अभी  बाल्यावस्था
 सराहनीय  है  ।  सरकार  नें  यह  विधेयक  प्रस्तुत

 में  हे  ग्र्ते  इस  उद्योग  को  संरक्षण  देना  होगा  तो  किया  है  किन्तु  सरकार  को  इस  बात  की

 पर  जैसा  करते  सम  हमें  उपभोक्ताओं  के  भी  एक  रिपोर्ट  प्रस्तुत  करनी  चाहिये  थी  कि

 होगा  । हितों  पर  भी  ध्यान  रखता
 इन  उद्योगों  के  विकास  के  लिये  सरकार  नें

 बिजली  का  काफी  उत्पादन  होने  पर  भो  क्या  कायें  किये  है  ।  में  इस  बात  पर  ज़ोर

 हम  उसका  पूरा  उपयोग  नहीं  कर  क्यों
 कि

 देना  चाहता  हूं  कि  सदा  के  लिये  सरक्षणात्मक

 शुल्क  लगा  देने  से  देव  का  श्रौद्योयीकरण उसका  समूचित  वितरण  विभिन्न  अन्य  उद्योगों

 पर  निर्भर  है  ।  देश  में  हमें  ट्रांसफार्मरों  का  करना  सम्भव  नहीं  ।  सरकार  ने  यह  कहा  था

 उत्पादन  बढ़ाना  अन्यथा  देश  के  कि  वह  पूरा  मूल्य  व्यवस्था  की  तथा  इस  विशेष

 उद्योगीकरण  में  विलम्ब  होगा  ।  उद्योग  के  कौर  अधिक  विकास  की  झ्र

 दन  झाक  की  ar  अधिक  उपयोग  की
 लिक  उद्योगीकरण  की  दृष्टि  से  सरकार  को

 कम  से  कम  तब  तंक  ट्रान्सफौर्म रों  का  आयात  सम्भावना  की  जांच  करने  के  लिये  एक

 करने  की  नीति  अपनानी  जब  तक  समिति  बनायेगी  ।  में  समझता  हुं  कि  जब

 श्रांत  रिक  उत्पादन  मंग  पुरी  न  करने  लगे  |  कार  ने  यह  संशोधन  प्रस्तुत  किया  है  तो  एक

 विस्तृत  रिपोर्ट  प्रस्तुत  करनी  चाहिये  थी  कि
 साथ  ही  सरकार  यह  भी  ध्यान  रखे  कि

 इस  सम्बन्ध  में  क्या  कार्य  किया  गया  है  शौर

 ट्रांसफार्मरों
 के  निर्माण  में  देसी  कच्चे  माल

 इन  समाजों  की  जांच  करने  के  लिये  समिति

 का  उपयोग  किया  जाए  ।  इससे  हम  बहुत  सन

 नियुक्त  गई  है  या  नहीं  |
 विदेशी  विनिमय  बचा  सकेंगे  |  हमें

 फौवारों  का  उत्पादन  भी  बढ़ाना  चाहिए  ॥
 विद्युत्‌  डिस्ट्रीब्यूशन  ट्रांसफार्मर स

 ग्लूकोज
 उद्योग  यद्यपि  कुछ  वर्षों  से  चलਂ  उद्योग  के  बारे  में  भी  चर्चा  की  गई  हैं  ।  हमारे

 रहा  पर  वह  बिदेशी  माल  की  तुलना  में  देश  के  उत्पादन  के  लिये  fret  झा क्ति  बहुत

 आवश्यक  तौर  हमें  aaa  विद्युत  शक्ति सस्ता  ग्लूकोज
 जनसाधारण  को  प्रदान  नहीं

 कर  सका  है  ।  सरकार  उत्पादन  लागत  कम  पैदा  करनी  चाहिये  ।  यहां  इस  बारे  में  कुछ

 कराने  की  जोर  ध्यान  जिससे  देश  में  ग्लूकोज  आरोप  लगाये  गये  थें  जिनके  बारे  में  में  नहीं

 सस्ता  बन  सके  ।  सरकार  ने  इधर  ढील  रखी  जानता  कि  वे  ठीक  हें  या  नहीं  ।  किन्तु  हमें

 इसका  प्रयत्न  करना  चाहिये  कि  जो
 है  और  विशेष  ध्यान  नहीं  दिया  ।  ग्लूकोज  को

 फारमर्स  देव  में  बनाये  जायें  उनका  मूल्य सस्ता  करने  के  लिए  होती  चाहिए  |

 ary  उद्योगों  के  विषय  में  मुझे  कुछ  नहीं  इतना  हो  कि  लोग  उन्हें  खरीद  सकें  ।  हमें  इस

 कहना  हूँ
 बात  का  भी  ध्यान  रखना  चाहिये  कि  ये

 श्री  के०  के०  बसु  हार्बर )
 उद्योगਂ  उचित  प्रकार  से  विकास  कर  सकें

 यह  विधेयक  प्रस्तुत  किया  गधा  है
 और  ये  संरक्षण  शुल्क  का  गलत  फायदा  न

 उठायें  |  किसी  विशेष  उद्योग  को  संरक्षण
 कि  कुछ  उद्योगों  को  संरक्षण  दिया  जाय  तथा

 देने  के  लिये  प्रस्तुत  करवे  से  पूर्व  इन
 कुछ  उद्योगों  को  दिये

 गये  संरक्षण  को  हटा

 सब  बातों  का  ध्यान  रखा  जाना  चाहिये  ।
 लिया  जाय  एक  पामा  कार्प  के  रप  में  नहों

 कारों RIN  के  बॉडीਂ  पैनल को  जिसमें  cte- लगता  बह  तो  हम  सभी  कहते  हैं  कि  प्रौद्योगि

 करण  ate  देश  की  है  और  टॉप्स  aa  साइट्स  भो  शामिन



 विधेयक १३९१  भारतीय  प्रफुल्ल  संशोधन  )  १४  दिसम्बर  १९५३  १३९२

 देने  का  विचार  किया  जा  रहे  है  ।  इस  विधेयक  औद्योगीकरण  करने  के  लिये  areca  में  तोਂ

 के  द्वारा  वाणिज्य  मंत्रालय  द्वारा  इस  सम्बन्ध  खरीदारों  को  ज्यादा  पैसे  देने  पड़ेंगे  किन्तु  इनਂ

 में  निकाली  गई  झघिसुचना  विधि  aaa  उद्योगों  का  उत्पादन  ऐसा  होना  चाहिये  जिससे

 मानी  जायगी  ।  माननीय  मंत्री  ने  इस  संशोधक  विदेशी  वस्तुद्नों  की  तुलना  में  इनके  दाम  कम

 विधेयक  के  सम्बन्ध  में  कहा  कि  इस  संरक्षण  होंगे  ।  ग्लूकोज़  उद्योग  इस  संरक्षण  का

 के  कारण  यहां  की  कारें  विदेशों  &  arara  फायदा  उठाता  रहा  कौर  विदेशी  फर्म  यहां

 की  जाने  वाली  कारों  से  सरसती  होंगी  ।  यह  स्थापित  हुए  शर  उन्होंने  यहां  की  सस्ती

 उद्योग  चार  पांच  वर्ष  पूर्वे  स्थापित  किया  गधा  मज़दूरी  तथा  देश  के  बाजार  का  फायदा

 था  wh  हमें  यह  देखना  है  कि  इससे  हमारी  उठाया  |  हमें  इस  बात  का  ध्यान  रखना  चा द्य यि

 ग्रावस्यकतायें  तथा  मानें  कहां  तक  पुरी  हुई  कि  ये  विदेशी  फर्म  हमारे  देश  के  उद्योग  को

 है  ।  एक  वर्ष  पुर्व  हमने  यह  समाचार  पढ़ा  था  नुकसान  न  पहुंचा  सकें  ।  हम  नहीं  चाहते  कि

 कि  हिन्दुस्तान  फैक्टरी  उत्पादन  बन्द  कर  यहां  पर  ऐसी  फैक्टरियां  स्थापित  की  जायें

 देना  चाहती  थी  क्योंकि  इसका  माल  बाज़ार  जिनका  नियंत्रण  विदेशियों  के  हाथ  में  हो  ।

 में  बिकता  नहीं  था  i  तब  से  सरकार  ने  विदेशी  ale  सरकार  को  ऐसे  सभी  विदेशी  फर्म  खत्म

 प्रतियोगिता  से  भारती  उत्पादकों  को  संरक्षण  कर  देने  चाहियें  जिनमें  विदेशियों  का  भारतीय

 देने  के  fae  कुछ  कार्य  किये  हे  ।  मेरा  विचार  उद्योगपतियों  से  किसी  भी  प्रकार  का  साझा

 है  कि  इस  मामले  में  हमारी  नीति  यह  होनी

 चाहिये  कि  जो  वस्तुएं  यहां  बनाई  जा  सकें

 उनके  बारे  में  उत्पादकों  को  ये  निदेश  दिये
 प्लाइवुड  तथा  चाय  की  पेटियां  बनाने

 के  उद्योग  तथा  लोहे  और  लकड़ी  के  पेच  बनाए
 जायें  कि  उनका  उत्पादन  किया  जाय  ।

 पह  संरक्षण  अर्थहीन  हो  ।  इसलिये
 के  उद्योग  को  भी  संरक्षण  देने  का  विचार  है  ।

 चाय  जो  विदेशी
 मुझे  ren  है  कि  सरकार  इन  बातों  पर  विचार

 भारत  में  बनी  चाय  पेटियों  की  अपेक्षा  विदेशों
 करेगी  और  संरक्षण  की  एक  सीमा  निर्धारित

 कर  देगी  ।  हम  चीनी  उद्योग  के  बारे  में  जानते
 से  मंगाई  गई  पेटियों  को  इस्तेमाल  करते  हें

 उनका  कहना  यह  है  कि  भारत  में  बनी  चाय
 इस  उद्योग  को  गत  बीस  ast  से  संरक्षण

 की  पेटियां  अच्छी  नहीं  होती  ।  भारतीय
 मिला  gar  फिर  भी  हम  नहीं  जानते  कि

 यह  उद्योग  अपने  पैरों  पर  खड़ा  हो  सकता  है
 निर्माताओं  को  ये  अ्रतुकूलतम  दर  पर  तैयार

 करनी  चाहियें  जिससे  कि  ये  उचित  दाम  पर
 या  नहीं  ।  हमारी  साम्राज्य  अधिमान  नीति

 बेंची  जा  सकें  |  अंग्रेज़  चाय  निर्माता  अ्रपने अब  भी  चल
 रही  है  ।  अब  समय  प्रा  गया  है

 जब  कि  हमें  साम्राज्य  भ्र धिमान  की  नीति
 लिये  प्लाईवुड  की  पेटियां  विदेशों  से  मंगवाते

 थे  इसलिये  इस  उद्योग  में  कुछ  समय  पूर्वे खत्म  कर  देनी  चाहिये  ।

 संकट  गया  था
 ।  इसलिये  ऐसे  मामलों  में

 श्री  गुरु पाद स्वामी  ने  ग्लूकोज़  उद्योगਂ  के
 सरकार  का  यह  कतेंव्यं  है  कि  वह  न  केवल

 संरक्षण  शुल्क  ही  लगाये  अपितु  ऐसे  wae
 बारे  में  कहा  ।  ग्लूकोज़ अन्य  चीज़ों के  उत्पादन

 पर  प्रतिबन्ध  भी  लगा  दे  ।  जो  चीज़  हमारे
 के  लिये  भी  झ्रावश्यक  है  ।  किन्तु  हमें  यह  भी

 देखना  चाहिये  कि  जिन  उद्योगों  को  कई
 देश  में  मिलती  हों  उन्हें  विदेश  से  मंगाने  की

 अनुमति  नहीं  होनी  चाहिये  |
 वर्षों  से  संरक्षण  मिला  gar  है  उनकी  उन्नति

 ही  शर  उनके  दाम  कम  हों  जिससे  कि  ब्  गाल aT  में  पेच  बनाने  बहुत
 ear  उਂ

 दारों  की  कम  पैसे
 देने

 पड़ें  ।  में  मानता हं  कि  फैक्टरियां  हूं  ।  यह  हा
 ज  Tat  है  कि  विदेशों
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 के०  के०

 में  बने  पेंच  देशी  पेचों  से.श्रच्छे  होते  हैं  सरकार  संरक्षण  जारी  रखना  चाहिये  ।  हम

 उत्तरदायित्व  केवल  संरक्षण  लगाने  यह  जानना  चाहते  हें  कि  कोई  विशेष  उद्योग

 से  ही  खत्म  नहीं  हो  जाता  |  जब  तक  भारत  में  विदेशी  उद्योग  से  प्रतियोगिता  क्यों  नहीं  कर

 बनें  पेच  उपलब्ध  हों  और  वे  बाजारों  में  बिक  सकता  |  हमारे  देश  में  चाय  की  पेटियां

 सकें  तब  तक  पेचों  के  विदेश  से  मंगाये  जाने  बनती  हूं  फिर  भी  sae  चाय  निर्माता  इन

 प्रतिबन्ध  लगना  चाहिये  ।  इस  उद्योग  को  पेटियों  को  विदेशों  से  मंगवाते हैं  ।  यदि  हमारी

 के
 कैनन

 i4  कुछ  निश्चयात्मक  कार्य  किये  चीज़  थोड़ी  घटिया  भी  हो  तो  भी  हमें  ate

 जाने  चाहियें  |  अधिक  संरक्षण  देना  चाहिये  ।  हम  चाहते  हैं

 कि  इन  उद्योगों  में  कार्य  कुशलता  न  रहें
 अब  हमें  साम्राज्य  झधिभान  समाप्त  कर

 किन्तु  यदि  विदेशी  चीज़ों  से  प्रतियोगिता
 देना  चाहिये  ।  हमें  राष्ट्रीय  हितों  को

 करने  के  मामले  में  कुछ  कठिनाइयां  हों  तो
 प्रथम  स्थान  देना  चाहिये  ।  हमार  नीति  ऐसी

 हो  कि  उपभोक्ताओं  को  अंग्रेजों
 के  उद्योगों  के

 सरकार  को  लंदन  के  समक्ष  सब  बातें  रखनी

 चाहियें  शर  हम  संरक्षण  की  मात्रा  में  वृद्धि संरक्षण  कें  लिये  अधिक  पैत्त  न  देने  पड़ें  ।  मेरा
 कर  देंगे  ।  यदि  भ्रावश्यक  हो  तो  सरकार  ऐसी

 सरकार  से  निवेदन है
 कि  संरक्षण  शुल्क  लगाने

 के  बारे  में
 चीजों  के  आयात  पर  प्रतिबन्ध  लगा  दे  fares

 सरकार  की  एक  Paracas

 नीति  होनी  चाहिये  ।  विदेशियों  को  यहां
 कि  लोग  भारत  में  बनी  चीज़ों  को  ही  खरीदें  ।

 फर्म  स्थापित  नहीं  करने  देना  चाहियें  ।  हमारे  श्री  कर मरकर  :  रेस  वाद  विवाद  में

 में  पूंजी  की  कमी  के  कारण  संकट
 बहुत  थोड़ी  ऐसी  बातें  उठाई  गई  हैं  जिनका

 अ  गया है  |  हमारी  wifes  नीति  इस  प्रकार
 उत्तर  दिया  जाना  चाहिये  ।  सबसे  पहिले  वक्ता

 की  होनी  चाहिये  कि  हम  राष्ट्रीय  उद्योग  की
 ने  यह  कहा  था  कि  संरक्षण के  होते  हुए  भी

 सहायता  कर  सकें  और  देश  का  ग्रौद्योगीकरण ण  स्थापित  क्षमता  बास्तंविकਂ  उत्पादन

 सकें
 ।

 सरकार  संरक्षित  उद्योंगों  के
 के  बीच  बहुत  alae  असमानता  है  कौर

 ऐसा we  सम्पादन  की  जांच  करने  के  लियें  एक
 विशेषकर  ग्लूकोज़  उद्योग  में  है  ।  वास्तव  में

 समिति  नियुक्त  करनी  चाहिये
 ।  यह  समिति

 अरयात की  गई  मकका  महंगी थी  प्रौढ़  उसके
 इस  दृष्टि  से  नियुक्त  की  जानी  चाहिये  कि  जिन

 लिये  उन्हें  अ्रधिक  दाम  देने  पड़े  थे  ।  इसके
 को  संरक्षण  दिया  गधा है

 वे  अपने  पैरों
 कुछ  उद्योगों  स्थापित  क्षमता

 खड़े  हो  सकें  ।
 वास्तविक  उत्पादन  से  अधिक  हैं  ae  माननीय

 श्री  झुन सन वाला  मित्र  ने  पूछा  था  कि  भ्र ति रिक्त  स्थापित  क्षमता

 कुछ  उद्योगों  को  संरक्षण  देने  के  अभिप्राय  से  का  पता  लगाने  के  लिये  सरकार  ने  क्या  HIT

 सरकार  ने  एक  छोटा  सा  विधेयक  प्रस्तुत  किया है  ।  इस  समय  इसकी  जांच  की

 किया  है
 ।

 संरक्षण  दिये  जाने  के  बाद  से  ये
 जा  रही  है  यह  विशेषकर  इंजीनिर्यारग

 उद्योग  के  मामले  में  की  जा  रही  हैं  शौर  हमारा उद्योग  उन्नति  कर  रहे  हें  ।  किन्तु  यह  बात

 समझ  में  नहीं  art  कि  इतना  अधिक  संरक्षण  विचार  था  कि  उद्योगों  के  भागों  में  बांट  कर

 दिये  जाने  के  बाद  भी  विदेशी  चीज़ों  का  हम  ऐसा  कर  संकते  हें  ।  हम  इंजीनियरिंग

 क्यों  होता  है  ।  तटकर  आयोग  समय  समय  पर
 उद्योग  की  जांच  की  रिपोर्ट  की  प्रतीक्षा

 कर

 स्थिति की  जांच  करता  है  कौर यह  निश्चय  रहे  हैं  ।  हमें  विश्वास  है  इस  जांच  के

 कर  देता  है  कि  अमुक  wae  उद्योगों  को  स्वरूप  जो  सुचना  मिलेगी  उससे  हमें  इस  बात
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 का  ध्यान  रखने  में  सहायता  मिलेगी  कि  हमारा  में  नहीं  ५ ह  ।  इस  उद्योग  के  बारे  में  श्र

 उत्पादन  बढ़  सके  ।  देशों  में  बहुत  अधिक  प्रगति  हुई  है  दूसरी

 श्री  नदी  यह  जानना  चाहते  थे  मद्रास
 बात  यह  है  कि  यह  उद्योग  कुटीर  उद्योग  के

 रूप  में  रहा  है  ।  माननीय  सदस्यों  को
 सरकार  ने  विदेशी  ट्रांसफॉमंस  के  लिये  विदेशों

 मालूम  है  कि  कुटीर  उद्योगों  में  हस्तक्षेप  करने
 को  area  क्यों  दिये  हैं  ।  में  इस  मिथ्या  धारणा

 के  मामले  में  हमारी  कठिनाइयां  हें  ।  विशेष
 को  दूर  करना  चाहता  हूं  ।  ऐसा  मालूम  पड़ता  उद्योगों  में  हमने  साधुनी  त  तरीकों  को  अपना

 है  कि  लोगों  को  यह  धारणा  है  कि  ट्रांसफार्मर से
 लिया  है  ।  ऐसा  हो  सकता  है  कि  कच्चे  रेशम  के

 के  बारे  में  पूर्ण  रूप  से  प्रतिबन्ध  हुमा  है  उत्पादन  के  मामले  में  उ  को  काफी

 क्योंकि  उन्होंने  पूछा  कि  एक  बड़ी  फैक्टरी  को  समय  तक  भार  उठाना  पड़े  ।

 क्यों  बन्द  पड़ा  था  ।  ट्रांसफॉर्मर्स  के

 आयात के  बारे  में  हमारी  नीति  हमारी  wad  करने  की  अ्रनुमति  हम  भ्र पनी

 दयकताओओं  पर  शभ्राधारित है  ।  2Yoo  श्राव्यकतानुसार  देंगे  ।  उद्योगों  को  संरक्षण

 वाट  तक  के  क 4 ह ह ी स के लिये के  लिये  हमने  पुराने  देने  के  मामले में  हम  इस  बात  का  ध्यान

 श्रायातकों को  २५  के  लिये  भ्र नू मति  रखेंगे  कि  क्या  कोई  विशेष  उद्योग  सदा  इस

 दी  है  झ्र  अन्य  प्रकार  के  ट्रांसफार्मर  से  के  लिये  संरक्षण  पर  ही  निर्भर  रहेगा  और  क्या  उस

 १००  प्रतिष्ठित  की  अनुमति  दी  है  |  वास्तव  में  उद्योग का  प्रबन्ध  करना  कठिन  है  या  नहीं  ।

 पर  प्रतिबन्ध  नहीं  लगा  क्योंकि  उदाहरणार्थ प्लास्टिक  उद्योग  हैं  ।  इसके  लियें

 देश  के  उत्पादन  से  हमारी  आवश्यकतायें पूरी  कच्चा  माल  तय्यार  करने  से  भी  फायदा  हो

 नहीं  हो  पातीं  ।  विदेशी  चीज़ों  के
 बारे  में  सकता  है  ।  प्लास्टिक  तैयार  करने  का  उद्योग

 मद्रास  सरकार  ने  जो  ares  दिया  हैं  उस  उत्पादन  की  दृष्टि  से  महत्वपूर्ण  है  ।  कपड़ा

 सम्बन्ध  में  माननीय  सदस्य  मद्रास  सरकार  से
 उद्योग  में  भी  सस्ती  रूई  तथा  सस्ती  मजदूरी

 ही  बातें  करें  ।  से  हमें  सहायता  मिलती  हैं  ।  किन्तु  हमारे  सामने

 श्री  गुरु पाद स्वामी  ने  कहा  कि  तो  यह  बात  है  कि  किसी  विशेष  उद्योग  को  हमें

 कब  तक  संरक्षण  देना  पड़ेगा  तौर  यथासम्भव
 aRATAT  के  हित  को  नुकसान  नहीं  पहुंचना

 चाहिये
 |

 यह  हमारे  सामने  एक  मुख्य  बात  हैं
 ।  इसके  लिये  कच्चा  माल  देश  में  ही  उपलब्ध

 होना  चाहिये  ।
 तट  कर  श्री  योग  जब  किसी  उद्योग  के  बारे  में

 विचार  करता  है  at  वह  उद्योग  को  संरक्षण  मेरे  माननीय  मित्र  श्री  बसु  ने  wea  बातों

 दिय  जाने  के  सम्बन्ध  में  वह  प्रपने  सामने  कुछ  के  अलावा एक यह भी एक  यह  भी  बात  उठाई थी

 सिद्धान्त  रखता  है  शर  उसमें  सबसे  महत्वपूर्ण  उन्होंने  को  प्रश्न  उठाया

 बात  यह  है  कि  उद्योग  को  संरक्षण  इस  बात  मेरे  विचार में  वह  अरब  भी  साप्याज्य का का

 का  ध्यान  रख  कर  दिया  जाता  है  कि  उद्योग  ही  स्वप्न देख  रहे  हें  ।  में  कह  देना  चाहता हूं

 उचित  समय  में  भ्र पने  पैरों  पर  खड़ा  हो  सकेगा  ।  कि  अब
 bi

 साम्राज्य  अधिमानी  नहीं  है  ।  हम

 कुछ  उद्योगों  के  बारे  में  हमें  कठिनाइयां  हुई
 जो  कुछ  अ्रघिमान  देते  हें  वह  उस  समझौते  के

 कच्चे  रेशम  उद्योग  को  १९३४ से  संरक्षण  अनुसार  होता  है  जो  कि  हममें  ौर  उन  में

 हुआ है  |  PERE  के  भारत-इंग्लैण्ड  समझौते मिला  हुआ  है  किन्तु  अब  भी  वह  सन्तोषजनक

 रूप  से  नहीं  चल  रहा  है  ।  उस  उद्योग  के  बारे  में  के  अ्रनुसार  ही  यह  किया  जाता  है  ।  वास्तव

 हमें  यह  कठिनाई  मालूम  हुई  है  कि  उसमें  इसका  परिणाम  क्या  इंग्लैण्ड  को

 उत्पादन  जापान  के  इस  के  मुकाबले  हम  लो  माल  भेज  रहे  हें  वह  उस  पर

 589  P.S.D,



 विधेयक १३९७
 भारतीय  प्रशल्व भक

 १४
 दिसम्बर  १९५३  १३९८

 शो

 ध्यान  दें  तो  देखेंगे  कि  वह  इंग्लैण्ड  में  कर-मुक्त  एक  दूसरी  बात  भी  थी  ।  वह  यह  कि

 जा  रहा है  ।  यदि  वह  इस  बात  पर  वास्तव  में  विदेशी  फर्म  संरक्षण  का  लाभ  उठा  रही

 गौर  कर  के  देखें  तो  उन्हें  यह  विशिष्ट  लाभ  हें  ।  इस  से  फिर  एक  ऐसी  बात

 मालूम  हो  जायेगा--यह  परस्पर  खड़ी  हो  जाती  है  जिसका  इस  विधेयक  से  तो

 वियोगी  यह  भ्र धिमान  केवल  एक  अर  का  कोई  सम्बन्ध  नहीं  है  फिर  महत्वपूर्ण  है  ।

 मान  नहीं  है  बल्कि  परस्पर  श्रीमान  हम  सदन  में  इस  बात  को  अ्रतेक  बार  कह

 जिस  से  दोनों  को  लाभ  होता है  ।
 चुके  हूँ  कि  हम  उद्योग  के  क्षेत्र  में  विदेशी  फर्मों

 हो  सकता  है  कि  किसी  विशिष्ट  वस्तु  के  सम्बन्ध  को  उन  की  पर्तों  पर  नहीं  बल्कि  अपनी  दाँतों

 पर  या  परस्पर  लाभदायक  शर्तों  पर  सं  रक्षण में  यह  अधिमान  रुकावट  खड़ी  कर  पर

 ऐसे  मामले  में  हम  स्थिति  पर  विचार  कर  सकते  का  लाभ  उठाने  देते  रहे  हें  ।  साथ  ही  में  यह

 हैं  प्रौढ़  ऐसा  हरदम  किया  भी  गया  है  ।  आपकों  भी  कह  चाहता  हुं  कि  हमें  इस  से  कोई

 सारी  बातें  ध्यान  में  रखते  हुए  विचार  करना  हानि  नहीं  हुई  यह  दूसरी  बात  हैं  कि

 पक्षपात  या  प्रतिकूल  भावना  से  काम  श्राप
 यहीं  समझ  लें  कि  जो  कुछ  विदेशी  है

 नहीं  चलेगा  ।  हमें  स्थिति  की  वास्तविकताश्रों  उस  से  हमें  कोई  सम्बन्ध  नहीं  रखना  चाहियें  ।

 पर  ध्यान  देना  होगा  ।  हमें  इस  बात  को  ध्यान  में  में  इस  बात  को  समझता हूं  कि  उत्पादन के

 रखना  होगा  कि--हम  चाहें  या  न  कुछ  क्षेत्रों  चाय  या  पटसन  उद्योगों

 इंग्लैण्ड  हमारी  निर्यात  की  जाने  वाली  दस्तूरों  विदेशियों  बहुतायत  है  ।  परन्तु  यह  तो

 जैसे  पटसन  तथा  का  काफी  इतिहास  की  बातें  इन्हें  अप  पलट  तो  नहीं

 बड़ा  बाजार  है  ।  वह  हमारी  दातुनों  को  सकते
 में  जानता हूं

 कि  सदन
 के  उस

 कौर

 काफी  मात्रा  में  ब्रा यात  करता  है  ।  चाहे  बैठे  हुए  सदस्यों  में  यह  भावना  जोर  पकड़

 राष्ट्रमण्डल  अधिमान  या  रही  है  समस्त  उद्योगों  कਂ  राष्ट्रीय कररा

 इंग्लैण्ड  व्यापार  समझौते  के  परिणामों  पर  कर  किन्तु  यह  तो  एक  बिल्कुल  अलग

 विचार  करें  या  नहीं  चाहे  हम  इंग्लैंड से  कोई  समस्या  है  ।  म॑  तो  एक  कदम  अराग  बढ़

 कपड़ा  झा धात  करें या
 पर  मेरे  विचार  में  कर  यह  कहना  चाहता हुं  कि  उन  विदेशी

 ध्यान  में  रखना  विशेषज्ञों को  छोड़  कर  यहां  पहले  से हमें  वास्तविकताओं  को

 ही  चाहिये  ।  में  कह  नहीं  सकता  कि  मेरे  चले  कराते  . . ° . .

 माननीय  मित्र  इस  समस्या  की  टेक्निकल

 उपाध्यक्ष  महोदय  :
 यात  यह  उठाई बातों  को  समझ  भी  सकेंगे  या  नहीं  ।  वास्तव

 इस  मामले  का  सम्बन्ध  अ्रनुभव  से  है
 गई है  कि  उन  विदेशी  फर्मों  को  संरक्षण

 क्यों  दिया  जाये  जब  कि  विदेशी  अ्रपने  देश  में
 भर  मेँ  सदन  को  विश्वास  दिला  सकता  हूं

 उन्हीं  वरतुभ्नों  को  तैयार  कर  तथा
 कि  यदि  हम  व्यवहार  में  यह  पाते  हैं  कि  कोई

 चीज़ उस  समझौते  के  सम्बन्ध में  बिल्कुल
 बहि:शुल्क,  जहाज़  का  भाड़ा  शादी  देकर  भी

 ग़लत है  जिस  के  सहारे  हम  ws  तक  चलते
 हमारे  देश  में  सस्ते  दामों  पर  बेच  सकते हैं

 रहे ह  हमें  सदन  के  सामने  यह  श्री  कर मरकर :  में  उसी  बात  पर  ग्रा

 कहने  में  कोई  झिझक  न  होगी  कि  हानियां
 रहा हूं

 ।
 में  इस  बात

 को
 समझता  हुं  ।  यह  मेरे

 हैंਂ  ।
 इस  पर  में  इस  बात  पर  दौर  माननीय  मंत्री  ने  उठाई  थी  ।  इस  सम्बन्ध  में

 मेरे  माननीय  मित्र  की  राय  है  कि  वह  ऐसा
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 उद्योग  चलाना  न  चाहेंगे  जिस  में
 श्री  कर मरकर  :  मेरी  ऐसी  area  नहीं

 विदेशियों  लगाना  पड़े  ।  में  ने कहा  था  कि  यदि  श्राप  tem

 यह  एक  ऐसी  बात  है  जिस  से  सरकार  सहमत  तारों  को  ही  लें  तो  यहां  पर  भी  स्थानीय

 नहीं है  कम  से  कम  प्रारम्भिक ग्र वस् था  में  .  .  .  यूनिटें  हूं  ।  विदेशी  निर्माता  भांग  लेने  के

 उपाध्यक्ष  वे  विदेशी  जो  यहां  लिये  तैयार  हैं  ।  प्रश्न  पर  उस  के  गुणों  तथा

 राते  हें  उन  को  विशेषज्ञ  प्राप्त  होता  है  मोर  उद्योग के  महत्व  को  देखते  हुए  हम  यह  निश्चय

 करते हें  कि  विदेशियों at  भाग  लेने  दिया वह  मशीनों  को  भी  चलाते  रहे  हें  ।  फिर  यह

 कैसे  होता  है  कि  जैसे  ही  वे  यहां  ard  वे  जाये  या  नहीं  ।  इस  बात  का  अनुमान  लगाते

 हुए  fe  विदेशी  यूनिटें  तथा  स्थानीय  यूनिटें इस  देश  में  उतनी  सस्ती  वस्तुएं  नहीं  बना

 पाते  जितनी  कि  वे  झपने  देश  में  बनाते  हें  ।  भाग  लेने  के  लिये  तैयार  हैं  हम  इस  बात  का

 निश्चय  करते  हें  किस  यूनिट  को  किस  विशेष श्र  तो  कौर  बे  यहां  पर  मजदूरों  की  मजदूरी

 उद्योग  में  भाग  लेने  दें  तथा  किस को  झ्र लग
 भी  बढ़ाने  को  कहते  हें  ।

 रहन ेदें  ।  हो  सकता हैं  कि  इसके  सम्बन्ध
 ~

 श्री  कर मरकर :  में  इसे  समझता  हूं  ।

 यदि  इस  प्रणाली  में  कोई  गड़बड़ी  हुई  तो
 कुछ  माननीय  सदस्यों  को  ग्रा पत्ति  हो  तौर

 ज
 वे  यहां तक  कह  द  समस्त  विदेशी  उपक्रमों  को

 हम  इस  बात  पर  सारे  औद्योगिक  आन्दोलन

 को  ध्यान  में  रखते  हुए  विचार  करेंगे  ।  इस  का
 एक  दम  से  बन्द कर  दो  1.0  लेकिन  महतो  एक

 बात  है  ।  परन्तु  जब  हम  इस  विषय  के
 पथ  यह  sar  fH  तटकर  आयोग  को  लागत

 सम्बन्ध  में  निश्चय  कर  चूके  हैं  तथा  हम  ने
 के  लेखें  का  निर्धारण  करने  में  बहुत  ही  सावधानी

 विदेशियों  द्वारा  उद्योग  में  भाग  लेने  की  अ्रनुमति से  काम  लेना  चाहिये  ।  चाहे  विदेशी  शोषण

 होया  स्थानीय  दोषी  हो  ।  इस  से  कोई
 देदी है  तो  वह  उद्योग  चलता  रहता  है  ।

 अस्तर  नहीं  पड़ता है  ।  अन्तर  तब  पड़ता है
 इस  के  बाद  तो  यह  एक  अ्राथिकਂ  समस्या  हो

 जाती है  यदि  शभ्रावश्यकता  से  अधिक
 जब  हम  किसी  विदेशी  को  यहां  पर  उद्योग  में

 भाग  लेने  देते  हैं  ।  चाहे  भारतीय  या  सुविधाएं  देने  से  उपभोक्ताओं  पर  बोझ

 बढ़ता है  तो  मे ंने  केवल  विदेशियों  को
 विदेशी  फर्म  कयों  न  हों  हमें  यह  देखना  चाहियें

 कि  वह  नाजायज लाभ  नहीं  उठाती  है  ।
 आवश्यकता  से  अ्रधिक  सुविधाएं  देने  के

 विरुद्ध  हू  बल्कि  स्वयं  अपने  उद्योगों  के  सम्बन्ध
 उपाध्यक्ष  महोदय  :  संरक्षण  की  इन

 में भी  मेरी  यही  रायਂ  तटकर  आयोग
 बार्नो  पर  नहीं  ।  देशी  निर्माताश्रों

 को  यह  देखने  का  अधिकार  है  कि  लागत  लेखा
 को  यहां  पर  इसलिये  बुलाया  जाता  है  कि  वें

 कहां  तक  ठीक  है  ।  यदि  मेरे  मित्र  यह  चाहते
 wes  उत्पादक  होते  कुशल  होते  हैं

 हूं  कि  लागत  लेखा  की  प्रक्रिया  ठीक  ठीक
 तथा  सस्ती  चीजें  बनाते  हैं  ।  पर  यदि  यही

 होनी  चाहिये  तो  में  उन  से  सहमत  हुं  ।

 उद्देश्य  हमारे  उद्योगों  के  सम्बन्ध  में  पूरा  नहीं
 चाहे  किसी  वस्तु  को  विदेशी  बनायें  चाहे

 होता  उन्हें  अधिक  सुविधाएं  देकर

 यहां  पर  लाने  तथा  अपन  ऊपर  बोझ  बढ़ाने
 भारतीय--मुख्य  बात  यह  है  कि  लागत  उस  से

 अधिक  नहीं  होनी  चाहिये  जितनी  कि  किसी
 से  क्या  लाभ  ?

 वस्तु  के  यहां  उत्पादन करने  तथा  बाहर  से

 श्री  ato  पी०  नायर  :  मंगवाने की  लागतों  के  बीच  का  अ्रन्तर  पुरा

 वह  इसे  जानते  किन्तु  वह  इसी  बात  को  करने  के  लिये  शभ्रावश्यक है  ।  देखा  जाये  तो

 आर  तरह  से  कहना  चाहते  हें  ।  वास्तव
 ह्म

 किसी भी  उद्योग  को
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 कर मरकर

 नाजायज़  संरक्षण  देने  के  लिये  तैयार  नहीं  हैं  चाहिये  जब  लोग  यह  कहने  लगें  कि  हमें  कोई

 क्यों
 कि  इस  से  कोई  लाभ  नहीं  होता  ।  संरक्षण  भी  बाहरी  माल  नहीं  चाहिये  ।  चाहे  हमारे

 केवल  उतना  ही  दिया  जाना  चाहिये  तथा
 झपने  देश  में  बना  माल  घटिया  ही  क्यों

 न

 उतने  ही  समय  के  लिये  होना  चाहिये  जितने में  हमारे  देश  के  लोग  इतने  देशभक्त  होने

 उद्योग  अपने  परों  पर  खड़ा  हो  सके  |  चाहिये  कि  हमारी  आयात  सम्बन्धी  नीति

 कुछ  भी  क्यों  न  पर  वे  कोई  भी  विदेशी
 मेरे  विचार  में  चाय-पेटियों  के

 में  स्थिति  ग़लत  समझी
 माल न  खरीदें  ।  लेकिन  wal  ऐसा  समय  प्यानो

 सरकार  हमेशा  स्थानीय  या  देशी  उत्पादन
 गई  भ्र ौर  इस  का  कारण  यह  है  कि

 को  ध्यान  में  रखती  है  ।  यदि  हम  किसी  वस्तु
 हमारी  स्वायत्त  नीति  को  ठीक  तरह  से  नहीं

 समझा  गया  है  ।  इस  एक
 को  थोड़ी  मात्रा  में  ara  करते हें  तो

 वह  भी  इसीलिये  कि  हमारे  उद्योगपति  यह
 कारण  यह  भी  है  कि  चाय-पेटियों  के  arara

 के  सम्बन्ध  में  पिछली  अवधि  में  हम  ने  गत
 न  समझ  बैठें  कि  अरयात  पर  पाबन्दी  तो  लगती

 गयी है  इसलिये  कुछ  करने की  आवश्यकता
 अर्घ-वर्ष  में  रायात  की  गई  पेटियों  का  केवल

 नहीं है  ।  न  केवल  इस  विधेयक  के  years
 लगभग  १०  प्रतिशत  आयात  करने  की  अनुमति

 तिथि  तथा wa  उसे  १०  प्रतिशत से  घटा  कर
 aa  वाली  aeqai  बल्कि  समस्त  वस्तुओं

 के  सम्बन्ध में  देशी  उत्पादन को  ध्यान  में
 ५  stared कर  दिया  था  ।  परन्तु ey  प्रतिशत

 हें  क्यों  कि  कई  वर्षों  से  विदेशी

 दे  देने का  कोई  प्रश्न नहीं  है  ।  इस  से  कोई
 विनिमय के  सम्बन्ध  में  हमारी  स्थिति

 सम्बन्ध  नहीं  है  fe  वह  विदेशी  हैया
 बहुत  कठिन  रही  है  तथाਂ  हम  सीमित  मात्रा

 भारतीय  ।  at  माननीय  मित्र

 के  विचार  में  केवल  विदेशी  ही  विदेशी  वस्तुएं
 में  ही  आयात  कर  सके  हें

 ।
 जहां  तक

 चाय-पेटियों  के  आयात  का  सम्बन्ध  मुझे
 खरीदना पसन्द  करते  हें  ।  में  यह  कह  देना

 विश्वास  है  कि  हमारे  साधारण  का
 चाहता  हूं  कि  हमारे  झपने  लोग  भी  विदेशी

 ५  प्रतिशत  श्रायात  करने  की  अनुमति देने  से
 वस्तुएं  खरीदना  पसन्द  करते  हें  ।  यह  भी  एक

 स्थानीय  उद्योग  पर  कोई  गहरा  नहीं
 अवांछनीय  बात है  ।  चाहे  भारतीय हो  या

 पड़ेगा  ।

 हम  ने  ऐसी  व्यवस्था  कर  दी  है
 मेरे  माननीय  मित्र  ने  इस  बात  पर  ज़ोर कि  amy  अझ्रायातित  चाय-पेटियां  साधारण

 आयात के  ४  प्रतिशत से  अधिक नहीं  ले  सकते
 दिया  है  कि  निश्चित  नीति  होनी  चाहिय े।

 चाहे  वह  विदेशी  पूंजी  लगाये  जाने  का  सवाल
 हूं  ।  हमारा  यह  अनुभव  रहा  है  कि  हमें  हमला

 विशेषज्ञ  aa
 ७ अपन  उद्योग  को  प्रोत्साहन  देने  की  झ्रावश्यकता

 यदि  हम  सुधार  करने  के  हेतु  कुछ  आयात
 का  सवाल चाहे  उद्योगो ंके  विकास  का

 सवाल  चाहे  रायात  सम्बन्धी  नीति  का
 करते हू  तो  भी  a  भ्र प्रसन्न हो  जाते

 सवाल  समस्त  भ्रामक  क्षेत्र  में  कोई  न  कोई
 हमें  स्वदेशी  ही  चाहिये  |  भ्रनुभव

 से  पता  लगा हैं  कि  जब  कभी  भी  यह  संरक्षण
 निश्चित  नीति  होनी  चाहिये  |

 दिया  .  जाता है  तटकर  आयोग  प्रौढ़  पर  ऐसी  निश्चित नीति  रही  है  ।  जहां तक

 सरकार  में  यह  देख  लेते  हें  कि  उद्योग  हमारा  सम्बन्ध हमें  भारत  सरकार
 द्वारा

 को  पर्याप्त  संरक्षण  प्राप्त  होता  है  या  नहीं  ।  2e¥e  में  बनाई  गई  नीति  के  ध्  ही

 मेरा  विनम्र  निवेदन है  कि  ऐसा  समय  जाना  चलना  हैं  भ्रमित  से  अधिक  उत्पादन
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 करना  |  में  ब्यौरे  की  प्र  सदन  का  ध्यान  कोई  भी  नहीं  कर  सकता है  ।  सकता  है

 आकर्षित कर  के  सदन  का  समय  नहीं  लेना  कि  कभी  कभी  हमारा  अनुमान गलत  होता

 चाहता |  सदस्य स्वयं  ही  अनेक  हो  सकता  है  कभी  जिन

 उद्योगों के  झ्रांकड़े देख  सकते  को  संरक्षण  दिया  गया  हो  उन्होंने उस

 कपड़ा  या  चीजों  को  ले  लीजिये  |
 का  पुरा  पूरा  लाभ

 न  उठाया हो
 फिर

 माननीय  सदस्यों  को  यह  जान  कर  प्रसन्नता  यह  तो  कहना  ही  पड़ेगा  कि  सरकार  जिस

 होंगी कि  उत्पादन  के  सम्बन्ध  में  देश  निश्चित  निश्चित  नीति  का  अनुसरण  करती  रही  है

 रूप से  प्रगति  कर  रहा  है  ।  यह  ha  सम्भव  उस  के  फलस्वरूप उद्योग  क ेक्षेत्र में  निश्चय

 हो  सका है  ।  कुछ  तो  यह  कि  उत्पादन  यूनिटों  ही  प्रगति हुई  है  ।

 ने  कुशलता से  काम  किया है  तथा

 अधिकतर  इसलिये  भी  कि  सरकार  उद्योगों  यह  कुछ
 मोटी  मोटी  बातें  जिन  को

 को  बढ़ाने  के  सम्बन्ध  में  कांफी  चिन्तित  रही  इस  चर्चा  के  दौरान  में  उठाया गया  ।  यदि

 हो  सकता है  हम  सावधानी से  कौम  में  ने  कोई  बात  छोड़  दी  हो  तो  में  उस  के  लिये

 कर  रहे  हों  ।  क्षमा  चाहता  हूं  क्योंकि  इस  अवस्था  पर  में

 होना  पड़ता  है  ।  हम  उपभोक्ता  पर  इस  विषय  सूक्ष्म  बातों  में  नहीं  जाना

 कता  से  अधिक  बोझा  नहीं  डालना  चाहते  ।
 चाहता  हूं  ।  इस  विधेयक

 पर  जिस
 प्रकार

 भूतकाल  में  कुछ  लोगों ने  अवांछनीय  व्यवहार
 चर्चा  हुई  है  उस  की  में  सराहना

 किया  लेकिन  art  कया  है  ?  मान  लीजिये  करता  में  प्रस्ताव  करता हूं
 कि  इस

 हमारी  aaa  नीति  के  कारण  १४  दिनों  पर  विचार किया  जाये

 के  लिये  थोक  या  फूटकर  विक्रेता यह  समझ

 लेते हूं  कि  रेफर  ब्लेडों  में  १०  प्रतिशत  की  उपाध्यक्ष  महोदय
 :  प्र दन है

 कमी  हो  तो  कीमतों  में  झ्ावइ्यकता
 भारतीय  प्रतीक

 से  भ्रमित  वृद्धि  क्यों  हो  जाती  है  ?
 Qe2¥  में  ७५  संशोधन  करने

 जरा सी  कमी के  कारण  कीमतें  इतनी  कैसे  वाले  एक  विधेयक पर  विचार  किया

 बढ़  जांती  हैं  ?  इसको  किसे सहन  करना  जाये  कै

 पड़ता
 है

 ?  इन  सब  बातों को  ध्यान में  रखते

 हुए  उद्योगों  का  विकास  करने  के  सम्बन्ध  में

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  |

 सरकार  निश्चित  नीति  का  अनुसरण  करती  खण्ड  १  झर  २  विधेयक  के  रंग  बना

 रही  मशीनों  serfs  का  आयात कर
 लिये  गये

 कच्चा  माल  उपलब्ध  कर
 नाम  तथा  अधिनियम  सुत्र  विधेयक  a

 हर  प्रकार  से  संरक्षण दे  क्रय  तथा
 aa  बना  लिये  गये  ।

 आयात  दोनों  के  ही  सम्बन्ध  में  तटकर  नीति

 के अनसार ्य  संरक्षण  दे  कर  |  कोई भी  माननीय  श्री  करमरकर  :  में  प्रस्ताव करता  हूं  :

 सदस्य
 इन

 बातों  के  सम्बन्ध में  परिणामों  को

 देख कर  सतुष्ट  होता है  |
 विधेयक को  पारित  किया  जायें  ।'

 उपाध्यक्ष महोदय  :  प्रदान  है  :
 यह  बात  नहीं  है  कि  हमारे  तरीके  हर

 तरह से  ठीक हें
 ।  या

 हेम  कुछ  केर  रहे  विधेयक की  किया
 जाये  1.0

 है  उस  में  गलतियां  न  शसान्दावा  ती
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 भारतीय  प्रद  लक  बना  सकता  है  ।  वह  प्रधान  रूप  केवल

 एनाटोमी  प्रकार  के  टाइटनियम  डाईशग्राक्साईड
 विधेयक

 वाणिज्य  मंत्री  :  में
 बनाता है  उस  के  पास  दूसरे  प्रकार

 के  अर्थात

 )  प्रकार  टाइटनियम  डाई

 प्रस्ताव  करता  हूं  श्राक्साइड को  भी  बनाने  के  साधन  हैं  ।  तटकर

 प्रणाली  अधिनियम  अयोग  का  विचार  है  कि  अ्रन्तदशीय  मांग

 १६३४  म  साधन  करन  के  इतनी  कम  है  कि  इस  उद्योग  का  विकास

 तु  एक  विधेयक  पर  विचार  किया  जाय  बै  शीघ्रता  के  साथ  नहीं  होने  पाता  है  इसलिये

 इस  विधेयक  के  तीन  मुख्य  उद्देश्य
 चाहियें  कि  मांग  केਂ  बढ़ाने  के  उपाय  करें

 पहला  है  टाइटनियम  डाईआक्साइड  उद्योग  और  ऐसे  कोई  कार्य  न  होनें  दें  जिन  के  परिणाम

 स्वरूप  मुल्यों  के  बढ़  जानें  की  भ्रादंका  हो  |
 को

 संरक्षण  प्रदान  दूसरा है  क

 संरक्षण-प्राप्त  उद्योगों  के  संरक्षण  को  जारी  आयोग  ने  सिफ़ारिश  की  है  तथा  सरकार

 ने  उसे  स्वीकार  कर  लिया  है  कि  कर  की
 रखना  तीसरा  कुछ  संरक्षण  प्राप्त

 विंमान दर  अर्थात  २४  प्रतिशत उद्योगों  संरक्षण  समाप्त  करना  जैसा  कि

 उद्देश्यों
 तथा

 कारणों  के  विवरण  में  बताया
 रियायती  तथा  ३५*/  प्रतिश्त

 गया है  ।
 रक्षात्मक  कर  में  बदल  दिया

 टाइटनियम  डाईआक्साइड  उद्योग  का  जाये  तथा  यह  संरक्षण  wa  एक  वर्ष  के  लिये

 प्रदान  fear  जाये
 अधः  केवल  एक  कम्पनी  पर  है  जिस  का  नाम

 है  टाइटेनियम  प्रोडक्ट्स  लिमिटेड  |  ठाकर  दास  भागने  अ्रध्यक्ष-पद

 एक  बार  जोर  से  प्रगति  करने  के  पश्चात्‌  अब  पर  alt

 यह  कम्पनी  हाथ  पर  हाथ  धरे  बैठी  है  ।

 तटकर  आयोग  सिफ़ारिश  पर  जिन
 तात्कालिक  समस्या  यह  है  कि  इसे  फिर  से

 पुनर्जीवित  किया  जाय  तथा  गति  प्रदान  की
 उद्योगों को  संरक्षण  प्रदान  किया  गया  था

 जाय  ॥  वह  एक  वर्ष  की  निश्चित  प्रविधि  तक  सीमित
 इस  उद्योग  द्वारा  उत्पादित किया

 जान  वाला  पदाये  एक  महत्वपूर्ण  ar  पिगमेण्ट
 है  ।  area  की  जाती  है  कि  संरक्षण-काल

 है  जो  छपाई की  एनेमेल
 समाप्त होने  से  पूर्व  ही  भ्रायोग इस बात का इस  बात  का

 पुनर्विलोकन fe  इन  उद्योगों  को
 दिया

 श्रंगार  प्रसाधनों  तथा  रेन

 गया  संरक्षण  किस  प्रकार  से  प्रयोग  में  लाया
 इत्यादि  wie  उद्योगों

 जाता है  ।  झ्रायोग  के  प्रतिवेदन के  आधार  पर
 में  काम  wae ।  परन्तु  इसे  अनेकों

 सरकार  निश्चय  करेगी  fe  संरक्षण  की  प्रविधि

 ऐसी  ही  aa  वस्तु भ्र ों  से  प्रतियोगिता  करनी

 पड़ती है  यह  वस्तुएं लिथोफ़ोन
 बढ़ाई  जाय  या  संरक्षण  वापस  ले  लिया  जाये  ।

 इसलिये  सदन  के  समक्ष  जो  विधेयक  प्रस्तुत जिंक  भ्राक्साइड  तथा  श्वेत  सीसा

 किय  गया  है  वह  कोई  नया  विधान  नहीं है  ।
 काशगर )  जिन  का  भारत म  बहुत

 चलन  है  ।  इस  में  प्रयुक्त  होनें  वाला
 २९  उद्योगों को  जो  संरक्षण  दिया  गया  है  उस  की

 mary  ३१  दिसम्बर  १९५३  को  समाप्त
 प्रमख  कच्चा  माल  इत्मीनाइट  देश  में  wax

 मात्रा  में  उपलब्ध  है  ।  इस  उद्योग  की
 होती है

 क्षमता  इतनी  सीमित  है  कि  वह  सब  सदस्यों को  जो  टिप्पणियां दी  गई  हूं  उन  मे
 र

 प्रकार  के  टाइटनियम  डाई-श्राक्साइडों
 नहीं

 उन  को  चौबीस  के  सम्बन्ध में  विस्तृत
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 जानकारी  मिलेगी  1  तटकर  आयोग  यह  सभी  उद्योग  इस॑  देश  के  लिये  बहुत

 १९४५१ की  धारा  १६  (२)  के
 महत्वपूर्ण हैं  ।  war  द्वारा  समुचित  जांच

 धोष  पांच  उद्योगों के  सम्बन्ध में  तटकर  झ्रायोग  किये  बिना  संरक्षण  को  समाप्त  करना  ठीक

 के  प्रतिवेदन  की  वर्तमान  सत्र  नहीं  होगा  ।  यदि  wart  की  जांच  से  यह

 सदन  पटल  पर  तथा  सदन  के  पुस्तकालय  में  ज्ञात  हो  कि  इन  संरक्षण  प्राप्त  उद्योगों  में  से

 किसी  का  संरक्षण  अपर्याप्त  है  या  अघिक  है पहले ही  से  रख  दी  गई  हैं  |

 तो  ag  aaa  कर  में  करने  की

 तटकर  आयोग  को  इस  वर्ष में  कुछ  ऐसी  सिफ़ारिश  करेगा  ।  बिना  कोई  विधान

 महत्वपूर्ण  जांचें  करनी  पड़ीं  जिन  कारण  भारतीय  तटकर  झ्रायोग  FERS

 ag  इन  चौबीस  उद्योगों  के  सम्बन्ध  में  अपना
 की  धारा

 ४  (१).  के  भ्रनुसार यह  परिवर्तन
 प्रतिवेदन  नहीं  दे  सका  ।  भक्तियोग  ने  कहा  है  कि  किया  जा  सकता  है  ।

 समुचित  रूप से  जांच  इन  में  से

 किसी  उद्योग  के  संरक्षण  को  समाप्त  नहीं  किया
 तटकर  अयोग  ने  यह  भी  सिफ़ारिश  की

 जाना  चाहिये  तथा  इन  के  संरक्षण-काल को
 है  फ़ाउनटेपेन  की

 एक  वर्ष के  लिये  अर्थात्‌  ३१  १९४५४  सिलिकोन तथा  कुछ  प्रकार  के

 उद्योगों  को  संरक्षण  प्राप्त  र  वह
 तक  के  लिए  बढ़ा  दिया  जाना  चाहिये  ।  ara

 है  कि  इन  उद्योगों  की  जांच  उस  समय  तक  उन  की  अ्रावस्यकता  से  अधिक  है  ।  साधारण

 पुरी  हो  जायगी  ।  राजस्व कर  द्वारा  उन  को  संरक्षण

 मिल  रहा  है  उतना  ही  उन  के  लिये  पर्याप्त

 इन  चौबीस  उद्योगों  में  से  सत्रह  को  संरक्षण  है  ।

 इस  प्रकार  दिया  गया  है  कि  को

 उसी के  बराबर  रक्षात्मक  कर  में  बदल  दिया
 सरकार  ने  तटकर  योग  की  सिफ़ारिशें

 स्वीकार  कर  ली  ह  तथा  इस  विधेयक  द्वारा
 गया है  ।  इसलिये  में  are  करता  हूं  कि
 संरक्षण-काल  के  बढ़ाये  जाने  की  यह  Alea

 उसी  निर्णय  को  कार्यान्वित  किया  जा  रहा  है  ।

 इस  पर  नहीं  की  जायेगी  कि  इस  के
 फिर  भी  यदि  कोई  उद्योग  यह  अनुभव  करे

 कि  वह  विदेशी  प्रतियोगिता  का  सामना  करने
 द्वारा  उपभोक्ता  पर  अतिरिक्त  भार  डाल

 दिया गया  है  ।
 में  wand  है  तो  वह  सं  रक्ष ण  दिये  जानें  के  लिये

 श्रावेदन-पत्र दे  सकता  है  ॥

 में  उन  सात  उद्योगों  की  चर्चा  करता

 हूं  जिन  संरक्षण  दिये  जाने  के  प्रारम्भ
 इस  विधायक

 की  ग्रोवर  बातों  की  व्याख्य

 में उस  समय  प्रचलित  राजस्व-कर  को  बढ़ा  कर
 करने  में  में  तब  सदन  का  समय  नहीं  लूंगा

 तथा  वाद  विवाद  में  उठाई  जाने  वाली  बातों
 संरक्षण  प्रदान  किया  गया  था  |  इस  के

 उद्योग  सोडा  कैल्सियम
 का  उत्तरदने  में  मुझे  बड़ी  प्रसन्नता  होगी  ।

 सभापति  द्वारा  प्रस्ताव  प्रस्तुत  किया  गया कोटेड  नक़ली  रेशम  सुत  तथा

 ताली  रेशम  मिला  सूती  कपड़े  तय्यार

 करने  वाली  प्लास्टिक  से  तथ्यार  श्री  एम०  एस०  गुरुवार  स्वामी  :

 होने  वाला  का  सामान  तथा  मेरा  विचार  है  कि  सरकार  को  चाहियें  कि

 बाईस्किल  उद्योग  |  सदस्यों को  जो  रिप्पणियां  भारतीय  तटकर  संशोधन  )  विधेयक

 तथा  भारतीय  तटकर  को
 दी

 गई
 हैं  उन  में  कर

 की
 संरक्षण  पुर्व  की  दरें

 वे  दरें
 जो  इस

 समय  प्रचलित
 हैं  दी  गई  हैं  साथ  ही  प्रस्तुत  करती  1
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 १४१०

 एम०  एस०  गुरु पाद स्वामी ]

 नक़ली  तथा  सूत  के  तथा  नक़ली  है  ?  में  जानता  हूं
 कि

 रेशम  veg  मौजूद  है
 ।

 रेशम  मिले  हुए  कपड़  के  van  को  कई  एक  बार  भी
 उस  की बठक  नहीं हुई  है  ।

 वर्षों  से  संरक्षण  प्राप्त  हैं  ।  प्रतिवेदन  में  कहा  अ्रागामी  मास  में  उस  की  बैठक  होने  वाली  है  |

 गया है  कि  नक़ली  रेशम  वस्तुओं  का  इस  उद्योग  के  लिये  जो  निधि  दी  गई  थी  उस  का

 गण-प्रकार  सुधर  ह  ।  परतु  में  जानना  उपयोग  ही  नहीं  क्या  जा  सका  है  ।  निधि

 चाहता हूं
 कि  नक़ली  रेशम  तथा  श्रसली  रेशम  जब्त हो  गई  है  ।  इस  उद्योग  के  लिए न

 दोनों  उद्योगों  के  प्रति  सरकार  की  नीति  क्या  केवल  संरक्षण  की  आवश्यकता है  विनय  तौर

 क्या  सरकार  दीनों  में  प्रतियोगिता  कराना  भी  उपाय  करने  आवश्यक  संरक्षण

 चाहती है
 ?  सन्‌  १९३४  से  दोनों  उद्योगों  को  देते  समय  ध्यान  रखना  चाहिए  कि

 संरक्षण  प्राप्त है  |  परन्तु  निकले  रेशम  इस  के  द्वारा  एक  ही  sa  की  दो  शाख़ों

 उद्योग  की  प्रतियोगिता  के  कारण  असली  में  अस्वस्थ्यय  प्रतियोगिता  को  प्रोत्साहन  तो

 नहीं  मिल  रहा  है  । रेशम  उद्योग  को
 बहुत  हानि  उठानी  पड़ी

 है  ।  में  यह  नहीं  sen  कि  नकड़ा  रेशम

 उद्योग न  पर  में  यह  कहता  हूं  कि
 प्लास्टिक  उद्योग  से  भो  असली

 उद्योग  को  बड़ी  हानि  पहुंच  रही  ह्  अब
 सब से  पहले  झ्र सली  रेशम  उद्योग

 की
 रक्षा

 लोग  प्लास्टिक  को  कमी  sear दि
 करने  की  झ्रावश्यकता  है  |

 पहनने लगे  न  कोई  योजना  है  और  न

 कोई  नियंत्रण  हर  प्रकार  की  वस्तुएं
 नक़ली  रेशम  उद्योग  को  इतना  अधिक

 ऊंचीं  दर  के  कर  लगा  कर  संरक्षण  नहीं  दिया
 बनती  हें  जिनसे  दूसरें  उद्योग  नष्ट  होते  हैं  ।

 इसलिये  में  कहता हूं
 कि  प्लास्टिक  उद्योग

 जाना  चाहिये  ।  इस  से  न  केवल  उपभोक्ता
 को  संरक्षण  देने  के  पहले  माननीय  मंत्री

 पर  भार  पड़ता  है  वरन्‌  उसे  असली  रेश्म
 के

 उद्योग  से  प्रतियोगिता  करने  में  भी  प्रोत्साहन
 को  यह  सारी  बातें  सोच  लेनी  चाहियें  नहीं

 तो  हम  सर  पर  मुसीबत  मोल  लेंगे
 ।

 मिलता  >  ।

 क्या  हम  आयात  नियंत्रण  द्वारा  नक़ली
 बाइस्किल  उद्योग  को  संरक्षण  दिया  जा

 रहा है  परन्तु  इस  उद्योग  ने  कोई  sata
 zag  उद्योग  को  संरक्षण  नहीं  दे  सकते  हैं  ?

 इस  प्रकार  का  संरक्षण  इस  उद्योग  को  नहीं  की  है  जिस  से  कि  उसे  संरक्षण  प्रदान

 किया  जाना  सार्थक  जान  पड़ता  |  यह  उद्योग

 कई  वर्षो ंसे  दिया जा  रहा  है  ।  कोई  कारण
 इतनी  साइकिलें  भी  नहीं  बनाता  है  जिस  से

 नहीं  हैं  कि  हम
 wa  भी

 उसे  संरक्षण देते  रहें

 श्र  सहायता  पहुंचाने  के  लिये  अ्रापात
 कि  स्थानीय  att  पूरी  हो  बनाई

 गई  साइकिलों  के  गण  प्रकार  से  तथा  इस  उद्योग
 नियंत्रण  को  काम  में  न  लायें  ।

 की  प्रबन्ध  व्यवस्था  से  यही  जान  पड़ता  है  कि

 रेशम  उद्योग  की  दशा  सं  इस  उद्योग  का  प्रबन्ध  न  तो  उचित  रीति  से  हो

 रहा  है  भ्र  न  dare  रीति  से  विदेशी
 सहायता  तथा  समर्थन  के  होत  हुए  भी  बड़ी

 शोचनीय  हो  रही है  तथा  उसे  बचाने
 के

 लिये  विशेषज्ञों  से  भी  इस  उद्योग  को  ae

 यदि  wit  ठोस  उपाय
 न

 किये  गये
 तो

 यह
 लाभ  नहीं  ग्रा  सरकार  को  चाहिये

 उद्योग  नष्ट हो  जायेगा  ।  में  चाहता  कि  शीघ्र  हो  इस  उद्योग  सुसंगठित  करने

 हुं  कि  प्रभी  तक  इस  दिशा  में  क्या  किया  गया  के  करे  ।
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 मंत्री  महोदय  बहुधा  सदन  के  समक्ष  मांग  लिये  wean  समितियां  बनायें  ak

 रखते  हें  कि  संरक्षण  की  भ्र वधि  एक  वर्ष  के  उन  से  प्रतिवेदन  प्रस्तुत  करने  को  कहें  ।

 पिछले सत्र  में लिये  बढ़ा  दी  जावे  |
 श्री  जी०  To  नायर

 भी  उन्होंने  यही  बात  कही  थी  ।  हम  अन्धेरे  में
 कोचीन  के  टाइटेनियम  उद्योग  की  कठिनाइयों

 भटक  रहे  हमें  पता  नहीं  है  कि  किसी
 की  झोर  सरकार  द्वारा  ध्यान  दिये  जाने  पर  मुझ

 उद्योग  विशेष  की  ददा  क्या  उस  का
 हहे  ।  यदि  सम्पूर्ण  संस।र  के  उत्पादन  को

 विकास  किस  स्तर  पर  ae  व्यवस्थित  रूप
 देखा  जायं  तो  पता  लगता  कि  इंस  उद्योग  पर

 ्
 से  चले  रहा  है  या  उस  में  कुव्यवस्था  फैल  रही  अंगरेजों  का  एकाधिकार  है  क्योंकि  इस  a

 श है  ।  जब  तक  सदन  को  पुरी  स्थिति  का  ज्ञान
 संबंधित  व्यापार का  अघिकांश  भाग  उस  के

 न  हो  सदन  संरक्षण  दे  सकता
 हीथ  में  है  ।  त्रावनंकोर-कोचींत  के  खनिज

 ऐसा  जान  पड़ता  है  कि  तटकर  प्रयोग  के
 रेत  के  पर्यवेक्षण  से  पता  लग  थे  कि  उस  में

 संचालन  में  कोई  दोष  है  |  या  तो
 इल्मे नाईट  है  संसार  के  एकांघिकारी  इस  बात

 उस  के  पास  काम  Haws  था  उस  में
 की  सरलता  से  जान  सकते  थे  यदि  aks

 कामू ठीक
 से  होता  नहीं  या  कम  चोरियों

 टैनिंग  डाई-श्रावसाइड  बनाने  के

 का  प्रभाव
 है

 या  तटकर  अयोग  के  सदस्य
 की  भारत  में  तथा  उसके  बाहर  अत्यधिक

 अयोग्य  हू  ।  अभी उस  दिन  जब  हम  क़हवा  मांग  कोई  फ़ैक्टरी  स्थापित  न  की  गई

 उद्योग  के  सम्बन्ध  में  चर्चा  कर  रहे  थे  तो
 तो  उस  के  लिए  एक  विशाल  राष्ट्रीय  उपक्रम

 मंत्री  महोदय  ने  कहा  कि  यह  के  प्रारम्भ  कर  दिए  जाने  की  संभावना थी  ।
 विषय  तटकर  झ्रायोग  को  नहीं  सौंपा  जा

 सकता है  यह  झ्रायोग  इस  में
 मत  किसी  प्रकार  सरकार  तथा  जनता  के

 बहुत  समय  लगा  देगा  ।  तो  फिर  तटकर
 सहयोग  से  त्रावणकोर-कोचीन  में  एक  उद्योग

 अयोग  है  किस  काम  के  लिये  ?  यदि  सरकार
 स्थापित  किया  गया  किन्तु  वहू  असफल  रहा

 तटकर  आयोग  से  वह  काम  नहीं  करा  सकती
 जिसका  कारण  था  उस  की  अव्यवस्था  |

 है  जिस  के  लिये  तटकर  आयोग  स्थापित  किया
 रंगरेज़  क्  चारी  अपना  वेतन  तथा  भत्ता ले

 गया
 है  तो  तटकर  आयोग  का  अस्तित्व

 लेते  थे  किन्तु  मजदूरों  को  मजदूरी  तक  नहीं
 ही  किस  काम के  लिये  है

 ।
 हमें  यह  ज्ञात  करना  मिल  पाती  थी  ।  बाद  को  अनेक  बार  मांग  किये

 ऑ्रावश्यक  है  कि  आखिर  तटकर  अयोग  के
 जाने  पर  सरकार  ने  उसको  संरक्षण  दिये  जाने

 qe  के  पीछे  हो  क्या  रहा  है  ।  हमें  यह  जानने  के  met  की  कौर  ध्यान  किन्तु
 का  अधिकार  है  कि  वह  जांच  समाप्त  कयों  नहीं

 उस  में  भी  सरकार ने  यहकर  दिया है
 कर  सका  कौर  क्यों  हमें  अपना  प्रतिवेदन  नहीं  fe  afer  निर्माताओं  के  अतिरिक्त  अन्य

 देसका  में  तराशा  करता हूं  कि  कदाचित  अरब  सभी  निर्माताओं  को  afer
 माननीय  मंत्री  भली  भांति  यह  समझ  लेंग  कि

 द्वारा  बनाये  गय  टाईठनियम  डा ईव साइड

 पूरा  विवरण  दिए  बिना  वह  सदन  स  संरक्षण
 से  १०  प्रतिशत  श्धघिक  अतिरिक्त  शुल्क

 प्रदान  करन  को  कभी  नहों  कहेंगे  ।  यह  देना  होगा  |  उस  पर  भी  माननीय  मंत्री का  यह

 बहुत  ही  महत्वपूर्ण  बात  है  कौर  में  इसे  ala
 कथन  है  कि  वह  सम्राजीय  झंधिमान  नहीं  दे

 आवश्यक  समझता  हूं  ।  यदि  तटकर
 श्राप  शुल्क मेंਂ  fate  क्यो  करते  हे ं?

 आयोग  से  काम  नहीं  चलता  है  तो
 क्या  हम  इसे  सम्राजीय  सं  रक्षण  ?  इस

 हमें  चाहिये  कि  के  का  नीचे  में  के-ऊपर  छोड़ता  हूं
 ।
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 हम  जानते  हें  कि  ara  टाईटेनियम  सम्बन्ध  में  तटकर  आयोग  ले  अभी  कोई

 डाई  झ्राक्साइड  का  उपयोग  भ्र धि कतर  कांच  निर्णय  नहीं  किया  है  ।  में  यह  कहूंगा  कि  तटकर

 तथा  कुम्भकारी की  seat  पर  पक्की  पालिश  अयोग  के  कुछ  सदस्य  कभी  कभी  ऐसे  नियुक्त

 करने  में  किया  जाता  है  ।  यह  न  जंग  खाने  वाले  कर  दिये  जाते  हे ंजो  a  ता  कुछ  निणंय  नहीं

 स्टील  के  बनाने  के  काम  में  भ्राता है  ।  कर  पाते  हें  अथवा  उन  के  पास  किये  इतना

 इसीलिये  इस  की  मांग  बढ़  रही  है  ।  अधिक  रहता  है  जिस  से  कि  उन्हें  इन  बातों

 इतना  ही  नहीं  वरन्‌  टाइटनियम  कारबायड  पर  विचार  करने  का  सरबसर  नहीं  मिलत

 एक  बहुत  ही  आवश्यक  wat  cara  पाता है
 ।  सरकार  को  ऐसा  नहीं  करना  चाहिये

 ।

 वास्तव  में  यदि  देखा  जाय  तो  यदि  तटकर  आयोग  स्वयं  इस  पर  कोई  निर्णय

 सरकार  ने  इतनी  लाभदायक  वस्तु  के  प्रति  कर  सकता  है  सरकार  को  चाहिये  कि

 उदासीनता  का  भाव  दिखा  कर  एक  ऐसी  समिति  बनाये  जिसमें  योग्य  व्यक्ति

 कोचीन  के  साथ  सौतेली  मां  जसा  व्यवहार  हों  जो  इस  मामले  का  उचित  निर्णय

 किया है  ।  उद्योग  की  यह  अवस्था  शोचनीय  कर  सकते हों  |

 कोई  ata  fata  न  किये  जाने  के  कारण  संरक्षित  उद्योगों में  से  धन  अभिरक्षण

 हुई  अन्य  किसी  कारण  से  नहीं  हुई  है
 ।

 उद्योग  भी  एक  है  ।  में  इस  से  सहमत  हूं
 ।

 सरकार  को  कठिनाई  के  समय  इस  प्रकार का  त्रावणकोर-कोचीन  में  शभ्रनन्नास  बहुतायत  से

 व्यवहार  नहीं  करना  चाहिये  ।  यदि  सरकार
 होता  है  किन्तु  इस  के  संरक्षण  की  वहां  कोई

 पहले से  ही  स्थिति  का  सामना  ठीक  प्रकार  से  भी  फ़ैक्टरी  नहीं  है  ।

 करती  तो  यह  स्थिति  उत्पन्न  ही  न  होने
 माननीय  खाद्य  मंत्री  का  कथन  है  कि  इस

 पाती ।  मुझे  यही  प्रसन्नता  है  कि  कम  से  कम  उद्योग को  भी  संरक्षण दिया  जायेगा  ।  भारत

 भारत  सरकार  ने  त्रावणकोर-कोचीन  की
 जेसे  विशाल  देश  को  केवल  २०००  टन

 सदा
 से

 रहे  उपेक्षापूर्ण  दृष्टिकोण  में  कुछ  रक्षित  फलों  से  क्या  लाभ  यह
 परिवर्तन  किया  है  ।

 विचारने की  बात है  ।

 मेरी  समझ  में  यह  बात  नहीं  art  कि  एल्यूमीनियम  उद्योग
 में  भी  कई

 आखिर जूट  की
 गांठों

 कपास  की  के  हित  विशेष रूप  से  निहित हें  ।  में  जानना

 गांठों  को  बांधने  वाली  लोहे  की  पत्तियों  के  चाहता हूं  कि  इस  उद्योग  विशेष  को

 संरक्षण  शुल्कों  को  भी  मूल्यानुसार  विभेद  क्यों  दिया  जा  रहा  है  ।  जब  कि  उस  में  भारतीय

 क्यों  रखा  जाता  है  ।  बूटी  कम्पनियों  द्वारा  हितों की  अपेक्षा  विदेशी  हित  अधिक  है  ।

 निर्मित  पत्तियों  पर  शुल्क  १०  प्रतिश्त  कम

 इस  के  पश्चात  साइकिल  उद्योग  को
 रखा  गया  है  ।  जब  सरकार  यह  कहती  है  कि

 लीजिये  ।  इस  में  भी  सुस्थापित विदेशी  साथ
 हम  अंगरेजों  के

 साथ  किसी  प्रकार  की  रियायत
 भारत  के  किसी  उद्योगपति  को  फुसला  कर

 नहीं  करते  हैं  तो  फिर  हम  इसे  क्या  कहें
 ?

 कम से  कम  एक  प्रकार की  में  तो
 खोल  देते  और  अपने  पुराने

 अ्रनुभव  के  बल  पर  अधिकाधिक  मुनाफ़ा
 ऐसा  विभेद

 नहीं  किया  जाना  चाहिये  ।
 कमाते  हैँ  |  ऐसा  वह  इसलिये  करते  हें  क्योंकि

 माननीय  मंत्री  ने  बताया  कि  कुछ  उद्योगों  न्य
 कहीं  भी  उन  को  न  तो  मज़दूर  इतने

 को  संरक्षण  मिलता  रहेगाਂ  क्योंकि  उन  के  सस्ते  मिल
 सकते  gat  न  इतना  विस्तृत
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 बाजार ही  ।  ठीक  यही  बात  संसार  प्रसिद्ध
 पेन्सिलें  बनाता था  ।  कुछ  देश  a  भी  इतना

 साइकिल  के  aq  निर्माता  है केल  शुल्क  देकर  अपने  देश  की  बनी  पेन्सिलों  को

 कम्पनी ने  की  है  ।  में  किसी  भी  भारतीय उद्योग  भारत  में  निर्यात कर  के  भारतीय

 को  संरक्षण  दिये  जाने  का  विरोध  नहीं  करता  को  निर्माण  क्षेत्र  से  बाहर  कर  देने  की

 किन्तु  ऐसे  उद्योगों  का  wet  में  अ्रघिकतर  रखते  हे ं।

 विदेशी  पूंजी  अथवा  अन्य  साधन  लगे
 श्री  Zio  टी०  कृष्णमाचारी  :  इस  को

 संरक्षण  देना  में  देश  के  लिये  घातक  समझता  हूं
 ।

 रोकने  के  लिए  हमारे  पास  ग्न्य  उपाय  हैं  ।

 चाहे  एक  दिन  के  लिये  ही  संरक्षण  क्यों

 श्री  वी०  पी०  नायर  जब  तक  इस  के
 न  दिया  जायें  फिर  भी  वह  भारतीय  उद्योग  के

 विकास  के  लिये  खतरनाक ही  सिद्ध  होगा
 लिये  कुछ  झ्र ौर  नहीं  जायेगा  तब

 केवल  ऐसे  संरक्षण  शुल्क  से.ही  उद्योग  की

 भारत  में  मुलायम  लकड़ी  तथा  पेंसिल  नहीं  जा  सकती  ।.

 बनाने  का  मसाला  सम्पूर्ण  संसार  से  सस्ता  है

 इसी  प्रकार  पाकंर  क्वीन्स  फाउन्टेनपेंन फिर  भी  भारतीय  पेंसिलों  का  मूल्य

 विदेशी  पेन्सिलों  से  कम  नहीं  होता  है  ।  भारत  स्याही  उद्योग  भी  मद्रास  में  कहीं  पर  स्थापित

 सरकार  भी  aval  आवश्यकता  के  लिये  किया  गया  है  ।
 माननीय  मंत्री  बता  रहे  थे  कि

 यहां पर  बनी  पे  ग़सीले  क्रय  नहीं  करती  वरन्‌  हम  लोग  स्वयं  भारतीय  वस्तुभ्नों  को

 रायात  की  गई  पेन्सिलों  का  ही  उपयोग  नहीं  करते  हें
 ।

 अरब  यह  उद्योग  कुछ
 उन्नति  कर  गया  है  विदेशियों

 करती है  ।

 ने  यहां  भ्र पना  अ्रधिकार  जमा  लिया  है
 श्री  alo  टी ०  कृष्णा मा  हैरो  :  वे  पुराने

 पाकंर  lee  फाउन्टेपेन  स्याही
 स्टाक  की  हे  |

 चलेगी  भारतीय  स्याही  को  संरक्षण

 श्री  वी०  पी०  नायर  :  पेन्सिलों
 के  बहुत  मिलने के  कारण  कोई  पूछेगा भी  नहीं  ।  इस

 से  कारखाने  बंद  हो  गये हें  यद्यपि  उन  के  बनाने  बात  पर  माननीय  वाणिज्य  मंत्री  द्वारा

 के  सभी  यहां  उपलब्ध  हैं  ।  माननीय  gan  विचार  किया  जाना  चाहिये  था  ।

 मंत्री से  पूछना  चाहूंगा  कि  भारत  में  पेन्सिल  श्री  एस०  ato  राम स्वामी
 :  चाहे  कुछ

 बनाए  के  कितने  कारखाने  हें  तथा  पिछले दो
 भी  हो  किन्तु  तटकर  आयोग पर  विलम्ब

 या
 तीन  वर्षों  में  कितने  कारखाने  बन्द  हो

 के  लिये  माननीय  सदस्य  का  अपराध
 गये  है  ।

 उचित  नहीं  है  क्योंकि  उस  के  पास

 श्री  टी०  टी०  कृष्णमाचारी  :
 अरब  इसके  काय  होने  के  कारण  जांच  पुरा  नहीं  किया

 संरक्षण  का  प्रश्न  ही  नहीं  उठता  है  जा  सका  है  ।

 क्योंकि
 पहले  दिया  गया  संरक्षण ३१  4/5  टीवी  पी०  नायर  :  म  ने  यह

 प्रतिशत
 था  ।  अरब  शुल्क  बढ़ा  कर  ६६  २३  नहीं  कहा  ।  मने  केवल  यह  कहा  था  कि

 प्रतिशत  कर  दिया  गया है  ।  इस  उद्योग
 नीय  सदस्य  ने  कहा  था  कि  ऐसा  होना  भ्रसम्भब

 को  संरक्षण  दिये  जाने  आवश्यकता
 है  ।

 नहीं है
 श्री  एस०  वी ०  राम स्वामी  :  सरकार

 श्री  बी०  पी०  नायर :  जापान  युद्ध  से  जिन  २५  वस्तुद्नों  को  झर  संरक्षण  दिया

 ya  दो  पैसे  प्रति  दर्जन  के  हिसाब
 से

 सर्वोत्तम  उस  के  लिये  sa
 pty  epere-S

 ti  ई  देता  हूं
 ।

 ्
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 एस०  वी०

 ने  कुछ  नये  उद्यागों को
 भी  संरक्षण  दिया है

 लिये  संरक्षण  जारी  रखना  बहुत  आवश्यक

 जिन  में  कुछ  छोटे  पैमाने
 के  तथा  कुछ  कुटीर  है  ।  मेरे  विचार  में  इतना  पर्याप्त  नहीं  है  ।

 उद्योग  भी  हैं  ।  साबूदाना  तथा  आगामी  ag  जब  वे  दूसरे  विधेयक  को  प्रस्तुत

 को  लीजिये  जिन  के  अनेक  कारखाने  तो  संरक्षण  को  बढ़ाना  पड़ेगा  ।  इस

 सलेम  में  हैं  ।  पहले  साबूदाना  मलाया  से  के  साथ  ही  में  सरकार  पर  इस  बात  का  भी

 कराता  था  ।  यह  हमारे  यहां  का  Ae  भोजन है  जोर  दूगा  कि  जहां  फल  अधिक  होते

 इस  उद्योग  a  सलेम  जिले  में  उन्नति  वहां  फल-परिरक्षण  उद्योग  को  विकसित  करना

 की  इंस  उद्योग  के  लिये  श्रपरेक्षित  zfa-  जेसे  सलेम  जहां  के  अम  विश्व

 का  भी  aa  बहुतायत  से:होता  है  ।  को  भर  में  विख्यात  हैं  ।  यहां  के  आम

 साबूदाना  का  आयात  fax  होनें  लगा  तथा
 मीठ  और  रस  से  भरपुर  होते  हें  ।  यद्यपि

 हरनेक  कारखाने  बन्द  कर  देंने  पड़े  ।  पहले  तो  आम  एक  ऋतु  में  ही  होते  हें  और  इस  काल

 कई  वर्षों तक  वर्षा न  होनें  के  कारण  इस  के  उद्योग  सार्मयिंक  तो  भी  आम  के

 फसल  wear  नहीं  हुई  जिस  के  परिरक्षण  के  लिये  सलेम  में  एक  कारखाना

 स्वरूप  कई  का  रखाने  बन्द  हो  गये  थे  ।  अब  वर्षा  स्थापित  करना  चाहिये  |  अन्य  वस्तुओं  जैसे

 ठीक  होंती  है  यह  उत्पादन  एक  साधारण  लालटेनें और  सीने  की  watt  तथा  बिजली

 स्तर  तक  अवद्य  होता  रहेगा  |  इस  को  की  मोटरें  आदि  के  उद्योगों  को  सहायता

 संरक्षण  देने  से  इस  के  उस्ताद  में  वृद्धि  होगी  |  की  आवश्यकता  है  ।  में  सरकार  को  इस

 न#ली  चावल  बनाने  की  योजना  भी  है  ।  विधान  को  प्रस्तुत  करने  के  लिये  बंधाई

 इसे  संरक्षण  देने  से  न्नावनकोर-कोचीन  के  देता हूं  ।

 मेरे  मित्र  यह  समझ  सकते  हैं  कि

 कदाचित  इस  का  उल्टा  प्रभाव  पड़े  क्योंकि
 डा०  एम०  एम०  दास  :

 कोचीन  के  श्री  नायर  ने  साइकिल  उद्योग
 वहा ंके  गरीब  लोगों का  ग्रह  मुख्य  भोजन है  ।

 उन्हें  किसी  प्रकार  आशंका  नहीं  करनी
 को  संरक्षण  देने  के  लिये  केन्द्रीय  सरकार

 की  की  है
 ।  उन्हों  ने  सेन-रेले

 चाहिये  क्योंकि  हम  मद्रास  के  दक्षिणी  ज़िलों

 कम्पनी  का  जीवन  जो  aa  बंगाल
 में  टैपिग्नोका  के  उत्पादन

 को  अधिकाधिक

 बढ़ायेंगे  |
 मेरे  निश्चल-क्षेत्र  में  है  ।  मेरा  निवेदन

 यह  है  कि  तथा  विदेशी  art  के  बीच

 संरक्षण  दिया  गया  दुसरा  जिस  में
 करार  और  सम्बन्ध  की  सब  बातों  को  जानें

 मुझे  अधिक  रूचि  है  वह  है  नकली  रेशम  तथा
 बिना  ही  यह  कह  देना  उचित  नहीं  ह  कि

 रेशमी  कपडा  ।  यह  उद्योग  भी  एक  कुटीर  सारी  पू  जी  विदेशों  से  आती  है  ।  अन्य  देशों

 उद्योग  श्र  ग्रामों  से  सम्बन्धित  है  ।  सरकार
 के  की  तुलना  में  यह  कारखाना

 का  इन  के  लिये  एक  कौर  वर्ष  का
 अदालत  नहों  है  ।  भारत  में  यह  कारखाना

 संरक्षण  काल  बढ़ा  देना  उपवीत  तथा  ठीक  है  ।
 ऐसा  जिस  के  लिये  सरकार  att  संरक्षण

 देना  वांछनीय  है  ।  यदि  त्रावणकोर-को चीन
 दूसरी  ओर  के  सदस्य  महोदय

 में  टिटेनियम  डाइश्नावबसाइड बहुत  पैदा  होता परिरक्षण  के  संरक्षण  को  बढ़ाने  की  आलोचना

 कर रहे  थे  |  मेरा-मत  यह  है  कि  ae
 संरक्षण  है  तो  पेंट  करने  के  कारखानों  में  इसे  का

 अधिकतर  प्रयोग  हमारे  पश्चिम  बंगाल  में
 अत्यन्त  है  कयोंकि  यह  नबीन  उद्योग

 हैऔर इस  की  प्रगति की  सहायता  के  होता है  '।  यदि वे  ऐसी  अनुभव  करते  हैं  कि
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 इस  के  बारे में  ब्रिटिश  वाणिज्य  नीति के  इस  अकेली  पर  शुल्क

 कारण  उन  को  हानि  होती  तो  हमारे  लगा  कर  सरकार  अपने  उद्देश्य  में  सकल  न

 राज्य  को  भी  उन  विदेशी  रंग  बनाने  वालों  हो  सकेगीਂ  ।  gt  के  सब्र  वैकल्पिक  frat

 के  हाथों  हानि  होती  है  जो  इस  टिटेनियम  पदार्थों पर  भी  शुल्क  लगाना  अर्थात्‌

 आक्साइड  का  प्रयोग  करते  हें  ।  ट्रावनकोर  सफेदे  इत्यादि  पर

 fee faaa  डायोक्पाइड  उत्पाद  कारखाना

 रेशम  उद्योग  के  सम्बन्ध  में  सदन  में
 सीमित  कुछ  वर्ष  हुए  ही  खोला  गया  था  ।

 इस  बात  पर  जोर  देता  चाहता  है  कि  रेशम
 इस  का  वार्षिक  उत्पादन  लगभग  १८००

 टन  प्रति  वर्ष  जब  कि  वाणिज्य  मंत्री  के
 इत्यादि  पदार्थों  के  बने  हुए  कपड़े  को  aaa

 रेशमਂ  नहों  कहता  क्योंकि  इस  से
 कथनानुसार देश  के  लिये  इस  की  मांग  ५००

 लोगों  के  मन  पर  गलत  प्रभाव  पड़ता टन  प्रति  वर्ष  है  ।  हमारी  जानकारी  के  अनुसार

 यह  मांग  ५००  टन  से  भी  कम  हँ  |  और  वे  धोखा  खा  जाते  हैं  ।  रेशम  घोपा  जा

 सकता  अधिक  देर  चलता  परन्तु

 इस  कारखाने  ने  १९५१  के  उत्तराखंड  रेशम  धोने  से  खराब  होता  है  ।  अतः  इस  के

 में  उत्पादन  प्रारम्भ  किया  और  केवल  १५०
 अकृत्रिम  नाम  पर  पाबन्दीਂ  लगा सी

 चाहिये  |  अतः  इस  उपयोग  के  लिए  केवल
 टन  तथा  १९५१  के  पहले  छः  महीनों  में

 २३२  टन  पैदा  किया  |  इस  का  कारण  यह
 संरक्षण  ही  पर्थाप्त  अपितु  अन्य  सधन

 था  कि  इसके  मैनेजिंग  एजेंट  विदेशी  भी  अपनाने  चाहियें  ।

 जिन  का  tart  आयात  करने  में  था  |  अतः  श्री  एन०  श्रीकान्तन  नायर :  मुझे यह

 यह  कारखाना बन्द  करना  पड़ा  AT  |  सुन  कर  आयें  हुआ  कि  fzefaaa

 साइड  पर  संरक्षण  शुल्क  लगा  कर  उद्योग
 माननीय  मंत्री  जी  ने  स्वयं  स्वीकार

 की  सहायता  की  जा  रही  है  ।  अब  इस  त्रिवेंद्रम
 किया  है  कि  टिटेनियम  डायोक्साइड  को

 के  कारखाने  को  शुरू  किया  जा  रहा
 विकल्प  जिंक  आक्साइड  तथा

 उद्योग  की  निर्भरता  के  आधार  पर
 सफेदा  है  ।  इस  विधेयक  में  इस  धातु  पर

 बल्कि  निर्वाचन  में  कांग्रस  के  लिए  मत  लेने
 संरक्षण  शुल्क  लगाया  गया  हैं  ।  जब  इस

 के  लिए  ।  मुझे  प्रसन्नता  है  कि  यह
 का  विकल्प  वर्तमान  तो  इस  अकेले  पर

 शुल्क  लगाने  से  यह  कैसे  बच  सकती  हूँ  ।  पुनः  खोड़ा जा  रहा  हैँ  |

 इस  की  वैकल्पिक  धातुओं  पर  भी
 श्री  टी०  टी०  कृष्णमाचारी  :

 साथ  के

 पास  wet  जिन  के  कारण  कारखाना
 शुल्क  लगना  तभी यह  उद्योग  बचाया

 जा  सकता  हे  ।  में  ने  सदन  को  बतलाया  हैं  कि
 साल  भर  तक  चलता  रहेगा  |

 इस  के  म  चेजिंग  एजेंट  विदेशी  हें  ।  उन  का  श्री  एन०  श्रीकान्तन  नायर  :  परन्तु  यहां

 स्वार्थ  इस  बात  में  है  कि  विदेश  से  टिटेनियम  at  मूल्य  और  लाभ  पर  चलते  रहने  का

 डायोक्साइड  मंगवाएं  |  इस  कारखाने  के  प्रश्न है है  ।  हम  सब  लोगों  ने  अभ्यावेदन  दिये  |

 बन्द  होने  के  उन्होंने  रंग  बनाने  इसे  समय  का  नियंत्रण  विनीश  fecfaar

 वालों  को  इस  कारखाने  से  यह  वस्तु  देने  से  कम्पनी  के  निदेशक  द्वारा  किया  जाता  हूँ  ।

 इन्कार  कर  दिया  ।  भला  दो  तीन  मंदिरों  में  इसीलिये  उन्हों  व्यर्थ  की  मशीनें

 सारा  डाइऑक्साइड  कहां  चला  यह  ज भाइिचय  जो  रूमाल  fee faa  डायोक्साइड  tar  नहीं

 की  बात है  ।  कर  सकतीं  |  कारण  इस  कम्पनी  ने  १  ५.
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 एन०  श्रीकान्तन

 लाख  रुपये  का  ऋण  मांगा  जिसे  औद्योगिक  लिये  छोड़ता  चाहिये  ।  यड़
 Tt
 Q  it  मामा  है

 वित्त  निगम  ने  मंजूर  कर  दिया  ।  रूमाल  कि  माननीय  मंत्री  जी  को  इस  पर  गम्भीरता

 यंत्र  से  भी  ब्रिटिश  हितों  का  संरक्षण  होगा  से  विचार  करना  चाहिये  ।

 और  कारखाने  को  कोई  लाभ  नहीं  हो  सकता  |  टिटेनियम  डायोक्ताइड  पर  शुल्क  अधिक

 यदि  किसी  देश  के  विषय  में  भद  करना  लगाना  तथा  ब्रिटिश  कम्पनी के  प्रबन्ध

 चाहिये  तो  ब्रिटेन  के  साथ  करना  आवश्यक  अभिकरण  से  कम्पनी  को  छुटकारा  दिलाना

 है  ।  टिटेनियम  डाइऑक्साइड  के  विषय  में
 चाहिये  ।  इस  के  अतिरिक्त  टे पिओ का  का

 अन्य  किसी  देश  की  अवेक्षा  ब्रिटेन  पर  दुगना  मूल्य  भी  बढ़न  नहों  देना  चाहिये  ।

 लगाना  चाहिये  ।  २५  14.0  मूल्य
 सभापति  महोदय  कल  अनुसूचित

 शुल्क
 उद्योग  का  संरक्षण  नहीं  कर  सकेगा  |

 जातियों  और  आदिम  जातियों  के
 आयुक्त

 जब  तक  शुल्क  नहों  बढ़ाया  जाता  और  fa  टिश  कीं  रिपोर्ट  प्र  वाद  विवाद  होगा  ।

 कम्पनी  से  प्रबन्धक  अभिकरण  का  पद  नहीं

 छीना  तब  तक  कम्पनी  को  लाभ  नहीं
 श्री  भगवत  झा  आजाद  :  श्री  alo  TT

 नायर  ने  कहा  कि  ऐसा  नहीं  होना
 हो  सकता  |

 वैसा  नहीं  चाहिए  ।  परन्तु  उन्होंने

 दूसरी  महत्वपूर्ण  बात  सागूदाना  के  संबंध  एसी  कोई  बात  नहीं  बतलाई  कि  समस्या  को

 में  १०९  कारखाने  चल  रहे  जिनमें  कैसे  हल  किया  जाए  ।  श्री  एम०  एस०

 टेपिओका  का  प्रयोग  किया  जाता है  ।  टीका  षा दस् वामी  ने  इस  विधेयक  की  कड़ी  आलो  वना

 के  अधिक  खरीदे  जाने  के  कारण  इस  का  मूल्य  की  है  कि  सरकार  उपभोक्ताओं  के  हितों

 बढ़  गया  और  करोड़ों  की  संख्या  में  का  ध्यान  नहीं  रखती  ।

 जो  इसी  पर  आश्रित  पीड़ित  हो  रही  हैं  विदेशी  पूजी  और

 यदि  इस  पर  संरक्षण  शुल्क  नहों  लगाया
 भोक्ता ओं  के  हितों  की  दलीलें  दी  जाती  हैँ  ।

 तो  बाहर  से  खाद्य  सामग्री  और
 इस  ओर  भी  उपभोक्ताओं  का  प्रतिनिधित्व

 इस  का  मूल्य  गिर  जाएगा  परन्तु  यदि
 करने  वाले  सदस्य  वर्तमान  हैं  ।  में  देखता  हूं

 टेपिओकी  के  विषय  में  रोक  न  लगाई
 कि  इस  विधेयक  में  एसी  कोई  बात  नहीं

 तो  लाखों  लोगों  की  अवस्था  शोचनीय  हो  जिस  का  विरोध  feat  जाए  |  इन  शब्दों  के

 जाएगी  ।  माननीय  मंत्री  से  मेरा  निवेदन
 साथ  में  विधेयक  का  सेन  करता  श  जिस

 हैं  कि  इस  स्थिति  पर  विचार  सागूदाना  में  कुछ  उद्योगों  को  संरक्षण  और  कुछ
 उद्योग  को  प्राथमिकता  और  संरक्षण  शुल्क  से  संरक्षण  का  विचार  गया
 क्यों  प्रदान  किया  जाय  ?  देश  में  सागूदाने

 है  ।  जिन  उद्योगों  को  संरक्षण  दिया  जा

 का  उत्पादन  आवश्यकता  से  अधिक  हो  रहा
 रहा  या  संरक्षण  बढ़ाया  जा  रहा  वे

 हूँ  ।  हम  अपनी  को  पुरा  करने
 देश  के  औद्योगिक  विकास  के  लिए  aga

 के  पश्चात  बाहर  भी  भज  सकते  हे  ।  परन्तु
 महत्वपूर्ण  हे  |

 दूसरी  ओर  टेॉपिओका  के  सागूदाना  बनाए

 जाने  के  कारण  टेपिओका  का  मूल्य  बढ़  रहा  विदेशी  पूजी  को  लाने  के  हक  में  में

 जिसे  साधारण  जनता  सहन  नहीं  कर  भी  नहीं  हूं  ।  और  जब  अपने  ही  राष्ट्र जनों

 सकती  ।  अतः  सागूदाने के
 अधिक  उत्पादन  सु  इन  उद्योगों  में  लगाने  के  लिये  रुपया

 को  रोक  कर  टेपिओका  जनता  के  खाने  के  रहा  तो  उसे  संरक्षण  देना  चाहिए  ।  परन्तु
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 यदि  अपने  राष्ट्रजन  राष्ट्रीय  महत्व  के  उद्योगों  में  भी  हमारे देश  में  केडबरी  नामक  प्रसिद्ध

 में  रुपया  नहीं  तो  विदेशी  पूंजी  के  समवाय  ने  अपना  खोला  ।  अब

 आने  में  भी  कुछ  हानि  और  उसे  भी  हमारे  छोटे  तथा  बड़े  पैमाने  के  राष्ट्रीय

 सीमित  संरक्षण  देना  चाहिये  ।  रूस  ने  भी  उद्योगों  को  इस  प्रतियोगिता  का  मुकाबला

 अपनी  प्रारम्भिक  बुरी  अवस्था  को  सुधारने  करना  पड़ेगा  ।

 के  लिये  विदेशी  पूंजी  को  आने  की  अनुमति
 सुती  कमरबन्द  के  उद्योग  को  लीजिये

 ।

 दी  थी  ।  रूस  ने  प्रारम्भिक  दिनों  में  विदेशी
 पश्चिमी  बंगाल  में  दो  ऐसे  उद्योग  और

 पूंजी उधार  भी  ली  ४०  करोड़  |
 सुना  जाता  है  कि  अब  डाला  समवाय  को

 भी  यह  कमरबन्द  बनाने  की  अनुमति  दी
 में  अनुभव  करता  हूं  कि  ये

 ata  विधेयक  जो  सदन  के  सामने  प्रस्तुत
 गई  है  ।  हो  सकता  है  कि  यह  रबड़  के  कमरबन्द

 परन्तु  स्वयं  तटकर  आयोग  के
 किये  गये  इतने  सीधे  और  न्यायपूर्ण

 fe  हम  aa  को  पुरे  दिल  के  साथ इन  ar
 प्रतिवेदन  में  कहा  गया  है  कि  देश  में  जब

 समर्थन  करना  चाहिये  ।  इन  दादों  के  साथ
 मांग  भी  हो  तब  भी  निर्माण  सायं  का  पूरा

 उपयोग  नहीं  होता  है  ।  यदि  मांग  पूरी  करने में  इस  विधेयक  का  समर्थन  करता  हूं  ।
 ty का  सोमैया  न  होता  तब  तो  बात  शा  ो

 श्री  Fo  Fo  बसु  :  श्रीमान्‌  जैसा  कि
 जा  सकती थी  ।

 qt  दूसरे  विधेयक  के  सम्बन्ध  में  हम

 शीशे  की  चादरें  बनाने  के  कारखानों
 राष्ट्रीय  उद्योगों  को  संरक्षण  देने  की  नीति

 का  समर्थन  करते  हूं  परन्तु  संरक्षण  देने  के  बारे  में  मुझे  यही  बात  प्रतीत  इती  है
 ।

 का  केवल  यहीं  आधार  होना  चाहिये  कि  प्रतिवेदन  में  कहा  गया  है  कि  शीशे  की  चादरें

 ~
 इस  से  देश  के  औद्योगीकरण  में  सहायता

 बनाने  वाले  व्यवसाय  संघ  भारत  में  हैं

 मिलेगी  |  परन्तु  फिर  भी  हमारे  यहां  हिन्दुस्तान  निगम

 नामक  एक  भारतीय  तथा  विदेशी  मिश्रित

 दूसरे  विधेयक  पर  जो  चर्चा  हुई  उस  के
 समवाय  है  ।  इन  समवायों  को  बड़े  प  माने  के

 उत्तर  में  मंत्री  महोदय  ने  कहा  कि  विदेशी
 व्यवसाय  संघ  चलाने  का  अनुभव  है  और

 पूंजी  की  कुछ  न  कुछ  मात्रा  देश  में  आनी
 प्रशासनिक  योग्यता  और  यह  राष्ट्रीय

 ।  यदि  हमारी  विंमान  सरकार
 तेजी  की  सहायता  ले  कर  यहां  आ  कर

 अनुभव  करती  हँ  कि  देश  में  पूंजी की  कमी  कदाचित  यहां  के  सस्ते  श्रम  से  लाभ  उठा

 हू  और  विदेशी  पूजी  आनी  चाहिये  तो  यह
 कर  देशी  से  मुकाबला  करते  हैं  |

 विदेशी  पु  जी  उन्हीं  उद्योगों  के  लिये  आनी

 चाहिये  जिन  के  fag  नदी  पूजी  प्राप्य  नहीं  ।
 यह  लोग  राजस्व  विषयक  कानूनों  तथा  सं

 रक्षण

 का  लाभ  उठाते  @  ।  यदि  यह  बात  मान  भी
 हमें  यह  देखना  चाहिये  कि  विदेशी  पूंजी  का

 कितना  भाग  हमारी  राष्ट्रीय  अथंव्यवस्था  के
 लें  कि  जहां  देशी  पूजी  प्राप्त  नहीं  वहां  विदेशी

 पूजी  की  कुछ  मात्रा  लानी  ही  पड़ती
 विकास  तथा  देश  के  औद्योगीकरण  में  लगाया

 फिर  भी  हमें  यह  देखना  चाहिये  कि  एसा

 ट्रेवल  उन  उद्योगों  के  बारे  में  किया  जाय

 संरक्षण  दी  जाने  वाली  वस्तुओं  की  जिन  के  लिये  देशी  पूंजी  प्राप्य  नहीं  या  जो

 सूची  में  एक  वस्तु  कोको  पाऊडर  तथा  अधिकतम  उत्पादन  करने  पर  भी  मांग  पुरी

 लेट  है  ।  हमारे  बच्चे  चाकोलेट  के  बिना  भी  नहीं  कर  सकते  |  परन्तु  हम  देखते  हे  कि

 निर्वाह कर  सकते  थे  ।  और  फिर  इस  उद्योग  स्थिति  इस  के  विपरीत  ह  ।  यह  राष्ट्रीय
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 के ०  के०

 उद्योग  जो  हं  उन  की  क्षमता  इतनी  हू
 oc.

 एल्यूमीनियम  उद्योग  में  अभी  भी  बहुत

 वह  सारी  मांग  पुरी  कर  सकें  |  इस  बात  की  विदेशी  स्त्री  हें  ।  हम  कहां  तक  अपनी

 ओर  विशेष  ध्यान  2  कर  संरक्षण  दिया  जाना  उत्पादन  प्रणाली  तथा  सस्ते  श्रम

 चाहिये  का  होने  देंगे  ?  हमारे  देश  में  अच्छे

 तथा  उपयोगी  विद्युत  इंजन  बनाने  वाले  कई बिजली  के  होल्डर  बनाने
 वाले  कार

 खानों
 को  लीजिये  |  मुझे  मालूम हैँ  कि  पश्चिमी  निर्माता  हूं  परन्तु  फिर  भी  बामर  लॉरी

 बंगाल  में  कई  मध्यम-प्रकार  के  व्यवसाय  संघ  समवाय  ने  हमारे  बाज़ार  में  आ  कर  हमारे

 हें  जो  इन  का  निर्माण  करते  है  ।  परन्तु  फिर  राष्ट्रीय  उत्पादन  को  अभिभावित  किया  हैं  ।

 भी  बामर  लारी  तथा  सीमेंस  लिमिटेड  दो  स्थिति  यह  है  कि  पुर्जे  आयात  करने  पड़ते  हें  ।

 परन्तु  कोई  संरक्षण  नही ंहैं  ।  यह  बड़े  व्यवसाय समवायोंਂ  को  यहां  निर्माण  करने  की  अनुमति

 दी  गई  है  ।  इन  में  से  एक  अंग्रेज़ी  और  दूसरा
 संघ  TH  आयात  कर  के  हमारे  सस्ते  श्रम

 तथा  यहां  के  हालात  लाभ  उठाते हैं  ।
 जमीन  समवाय  हैँ  ।  तो  हम  संरक्षण  किस  का

 दे  रहे  हें  ?  संरक्षण का  तो  केवल  एक
 इसलिये  जब  तक  सरकार  अपनी  नीति  न

 प्रयोजन  होना  चाहिये  कि  हमारे  देवी  उद्योगो  इस  प्रकार  एक  दो  बार  या  तीन

 बार  संरक्षण  दे  कर  यह  समझना  कि  हम  ने को  सहायता  मिले  |  यहीਂ हाल  लोहा  तथा

 इस्पात  का  है  ।  चाथ  पेटियों  अपना  गतंव्य  किया  हैं  एक  भूल  है  ।  इस  से

 काम  नहीं  चलेगा  । की  भी  स्थिति  देखिये  ।  चाय  बागान  के

 अंग्रेज  स्वामी  भारत  में  निर्मित  पेटियों  को  साइकिल  उद्योग  में  सरकार  का  कितना

 लेने  की  अपेक्षा  विदेशों  से  पेटियां  amar  भी  स्वार्थ  विदेशियों  का  इस  में  हाथ  है

 अच्छा  समझते  हैँ  |  सरकार  द्वारा  कानून  ही  ।  बिहार  तथा  अन्य  स्थानों  से  शिकायतें

 बना  कर  शुल्क  लगाने  का  कोई  अभिप्राय  औरई  हें  कि  वहां  के  समवाय  अपने  उत्पादों

 नहों  ।  हमें  देखना  चाहिये  कि  उद्योगों  को  का  विक्रय  नहीं  कर  पाते  ।  में  समझता  हुं  कि

 वास्तविक  संरक्षण  मिले  और  एं  हालात  जब  हमारा  औद्योगिक  उत्पादन  कम  हो  अथवा

 बनाये  जायें  कि  उन  का  विकास  हो  ।  हमारे  औद्योगिक  विकास  की  गति  मन्द  हो

 ती  हमें  विदेशी  मंत्रणा दाता चाहिये  ।  परन्तु अलोह-घातुभ्रों  की
 दशा  देखिए  ।  कहा

 जाता ह  कि  हम  तांबे के  सामान  का  निर्माण  मंत्रणादाता  ही  स्वामी  नहीं  ।  वह

 मंत्रणादाता  हमारी  शर्तों  तथा  निबन्धों  पर
 करते हें  परन्तु  हमें  मालूम  नहीं  कि  यह  पर्याप्त

 है  या  नहीं  ।  पर्याप्त  नहीं  परन्तु  एक  आने  चाहियें  ।  में  फिर  इसी  बात  पर  ज़ोर

 बात  तो  स्पष्ट  और  वह  यह  कि  इस  का
 देना  चाहता  हूं  कि  हमें  एक  ठोस  नीति  अपनानी

 खनन  विदेशी  carat  द्वारा  किया  जाता  है  ।  चाहिये  |

 और  साथ  ही  हमारे  यहां  भारतीय  तांबा  पेंसिल  तथा  फाउंटेनपेन  की  स्याही  के

 निगम  हम  यह  जानना  चाहते  ह  कि  क्या  उद्योग  देखिये  ।  १९३०,  १९३२  में  जब  हम

 सरकार  देश  की  खनिज  सम्भावनाओं  की  प्रथम  कक्षा  में  पढ़ते  थे  और  गांधी  जी  क्षेत्र

 खोज  कर  रही  ह  और  उन  का  विकास  करने  में  आये  तो  हम  स्वदेशी  पेंसिलें  ही  खरीदा

 का  प्रयास  कर  रही  है  ।  एक  या  दो  वर्ष  के  करते थे  ।  स्वदेशी  आन्दोलन ने  इतना  जोर

 पकड़ा  कि  जनता  टाट  जैसा  मोटा  कपड़ा

 कर  पायेंग े।  पहनने  लगी  ताकि  हमार  वस्त्र  उद्योग  को
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 प्रोत्साहन  मिले  ।  और  आज  हम  निर्यात  कि  नहीं  ।  चीनी  उद्योग  को  गत  २२  त्री से

 करते  हें  ।  वह  भावना  और  वह  उत्साह  कहां  संरक्षण  दिया  जा  रहा  हैं  और  फिर  भी  यह

 अभी  आत्म-निभे  नहीं  ।  इसलिये  हमारी गया  ?  आज  मंत्री  महोदयਂ  कहते  हें  कि  लोग

 विदेशी  वस्तुएं  पसन्द  करते  हें  ।  ऐसा  क्यों
 ?  यह  भावना  है  कि  सरकार  को  कोई  उचित

 जब  जापान  तथा  जमाने  की  बनीਂ  पेंसिलें  ठोस  नीति  अपनानी  चाहिये  |

 सस्ते  दाम  पर  मिलती  हें  तो  यह  संरक्षण  परिरक्षित  खाद्यपदाथ  उद्योग  की  भी

 क्यों  जारी  रखा  जाये  ?  फाउंटेन पेन at  यही  अवस्था  है  ।  माननीय  रक्षा  मंत्री  ने

 स्याही  का  उद्योग  है
 ।

 गत  दो  सप्ताह  से
 कल  बताया  कि  हमें  अभी  रक्षा  सेवाओं  के

 प्रति  दिन  हमारे  पास  अभ्यावेदन  आते  हें  ।  लिये  परिरक्षित  खाद्य  पदार्थ  विदेशों  से  मंगाने

 देश  के
 जिस

 भाग  में  में  रहता  हूं  वहां  ७५  पड़ते  हूं  ।  इस  के  बारे
 में  एक  ag  के

 लिये

 a
 वर्ष  पुराना  एक  समवाय  है  ।  इस  समवाय  संरक्षण  देने  का  सुझाव  क्योंकि  तटकर

 की  शिकायत  यह  है  कि  यह  अच्छे  आयोग  का  प्रतिवेदन  तैयार  नहीं  ।  मेरे  कथन

 प्रकार  की  स्याही  का  निर्माण  इस  कारण  का  अभिप्राय  यह  ह  कि  जहां  भी  संरक्षण

 नहीं  कर  सकता  कि  इसे  इस  उत्पाद  के  लिये  दिया  जाना  चाहे  मात्रा  प्रतिबन्धित  की

 जाये  या  और  कुछ  किया  नीति  इतनी कुछ  द्रव्य  विदेशों  से  आयात  करने  की
 अनुज्ञप्ति

 नहीं  दी  जाती  ake  दूसरी  a  हम  स्पष्ट  तथा  ठोस  होनी  चाहिये  कि  स्वदेशी

 पाकर  समवाय  को  यहां  अपना  कारखाना  की  भावना  बढ़  जाये  ।  नहीं  त  हमारे  उद्योगों

 स्थापित  करने
 की

 अनुमति  दे  रहे  हें  जिस  से  का  भविष्य  कुछ  नहीं  होगा  |

 कि  विद्यमान  भारतीय  निर्माता  भी  क्षेत्र  में
 श्री  कर मरकर :  सभापति  महोदय  .  .  .

 से  धकेल  दिये  जायेंगे
 ।

 हो  सकता  है
 कि  हम

 देवा  की  आवश्यकतानुसार  पुरा  उत्पादन  न
 सभापति  महोदय :  सदन  की  don  अब

 कर  सकें  ।  उस  दशा  में  किसी  निश्चित  मात्रा
 कल  डेढ़  बजे  तक  के  लिये  स्थगित  होगी  |

 के  आयात  की  अनुमति  दीजिये  ताकि  हमारे  श्री  कर मरकर :  में  समझता हुं  कि  मेरा
 अपने  उद्योग  भी  प्रगति  करਂ  सकें  ।  भाषण  आज  ही  आरम्भ  हुआ  है  ।

 सभापति  महोदय  :  हां  | कई  रसायन  हैं  जिन  का  निर्माण  केवल

 टाटा  करते  हैं  ।  ऐसे  मामलों  में  सरकार  को  इसके  पश्चात्  सदन  को  बैठक
 देखना  चाहिये  कि  यह  लोग  सरकार  द्वारा  १५  १९५३  के  डेढ़  बजे  तक

 के

 दिये  गये  संरक्षण  से  उचित  लाभ  उठाते हैं  लिये  स्थगित  हो  गई  ।
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